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वर्ष 206 से सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गौल्स|-एसडीजी) को दुनिया भर में मान्यता दी 
गयी है। इन विकास लक्ष्यों की कुल संख्या सत्रह है। इनमें से कुछ बच्चों और महिलाओं के जीवन पर 
सीधे असर डालते हैं। हम मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम को सतत विकास लक्ष्यों 
को हासिल करने की मंशा के साथ जोड़ कर देखते हैं। बाते स्पष्ट है कि समुदाय के स्तर पर और 
हमारे आसपास महिलाओं और बच्चों की स्थिति को बदले बिना वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों 
को हासिल नहीं किया जा सकता है। अतः हमें सामुदायिक नेतृत्व की भूमिका को उस व्यापक सोच के 
साथ महसूस करने की जरूरत है। जो लक्ष्य बच्चों और महिलाओं से जुड़ाव रखते हैं, हमने उन बिंदुओं 
को यहां लिखा है - । 
लक्ष्य एक - पूरे विश्व से हर तरह की गरीबी |की समाप्ति, चाहे वह किसी भी 
रूप में हो। ॥ 





० वर्ष 2030 तक, हर जगह पर और सभी लोगों की चरमसीमा की गरीबी को खत्म करना। 
वर्तमान में इसे (-25) प्रतिदिन पर गुजारा करने वाले वालों के संदर्भ में आँका जाता है। 

० राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुरूप गरीबी के सभी आयामों के मद्देनजर सभी आयु-वर्ग के 
पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में व्याप्त गरीबी को वर्ष 2030 तक कम से कम आधा कर 
लेना। 


लक्ष्य दो - भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और 
टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलना। 


«वर्ष 2030 तक, भूख की समाप्ति करना। साथ ही सभी लोगों, विशेषतः गरीब और कठिन 
(संवेदनशील) परिस्थितियों में रह रहे लोग, ज़िनमें शिशु शामिल हों, की सुरक्षित, पोषक 
और पर्याप्त भोजन तक पहुंच पूरे वर्ष भर सुनिश्चित रहे। 


० वर्ष 2030 तक, सभी तरह का कुपोषण खत्म करना। इसी क्रम में वर्ष 2025 तक 5 
वर्ष आयु तक के बच्चों में नाटापन और दुर्बलता के कुपोषण से संबंधित अनतर्राष्ट्रीय 
स्तर पर स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करना एवं किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं 
तथा धात्री माताओं व बुजुर्ग लोगों की पोषशीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। 


« ., वर्ष 2030 तक, कृषि उत्पादकता तथा लघु कृषक उत्पादकों, विशेषतः महिलाओं, आदिम जनजाति 
के लोग, पारिवारिक कृषक, ग्राम्यता प्रचारक तथा मछुआरों की आय को दोगुना करना। ऐसा 


हासिल करने में भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुद्स, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, बाजार एवं 
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योगित मूल्य (वेल्यू एडीशन) और गैर-खेतिहर रोज़गार के अवसर बनाने तक सुरक्षित एवं बराबर 
पहुंच बनाने जैसे उपाय शामिल हैं। 


लक्ष्य तीन - सभी आयु के लोगों के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और 
उनके स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। 


वर्ष 2030 तक, वैश्विक मातृ मृत्यु दर 70 प्रति । लाख जीवित जन्म से नीचे लाना। 

वर्ष 2030 तक, परिवार नियोजन, सूचना एवं शिक्षा समेत यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य 
देखभाल सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों में 
प्रजनन स्वास्थ्य को एकीकृत करना। 

वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी बालिकाएं और बालक निःशुल्क, 
न्‍्यायसंगत तथा गुणवत्ता-युक्त प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सकें ताकि वे 
सार्थक और प्रभावी सीख हासिल कर सकें। 


लक्ष्य चार - समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता-युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना तथा 
सभी को जीवन भर सीखने के अवसर सुलभ करना। 


लक्ष्य पांच 
बालिकाओं 


वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि गुणवत्ता-युक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, 
देखभाल तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सभी बालिकाओं और बालकों को उपलब्ध हो 
ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिये पूरी तरह से तैयार हो सकें। 
वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सस्ती और गुणवत्ता-युक्त तकनीकी, व्यावसायिक 
एवं विश्वविद्यालयीन सहित तृतीयक स्तर की उच्च शिक्षा की बराबर पहुंच सभी महिलाओं 
और पुरुषों को उपलब्ध हो सके। 
- लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही सभी महिलाओं और 
को सशक्त करना। 
हर जगह पर सभी महिलाओं और बालिकाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त 
करना। 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा, 
मानव-तस्करी, यौन तथा अन्य प्रकार के शोषणों को दूर करना। 
सभी प्रकार की अहितकारी प्रथाएं जैसे बाल, समय-पूर्व एवं जबरन विवाह, महिलाओं के 
खतने के व्यवहार को खत्म करना। 
सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान, अथोसंरचना तथा सामाजिक संरक्षण नीतियों के माध्यम से 
देखभाल और घरेलू काम जिनका भुगतान नहीं होता है, उनकी महत्ता को पहचान देना, 
साथ ही राष्ट्रों में उपयुक्तता अनुसार परिवारों और घरों में दायित्वों के साझा निर्वहन को 
बढ़ावा देना। 


लक्ष्य छः - सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उनका सतत्‌ 
प्रबंधन सुनिश्चित करना | 


वर्ष 2030 तक, सभी के लिए सुरक्षित तथा सकते पानी की सार्वभौमिक और न्यायसंगत 
पहुंच प्राप्त करना। | 

वर्ष 2030 तक, सभी के लिए स्वच्छता व्यवस्था| एवं साफ-सफाई की पहुंच पर्याप्त और 
न्‍्यायसंगत रूप से उपलब्ध कराना, खुले में शौच्र की प्रथा को बंद करना, खासतौर पर 
महिलाओं और बालिकाओं तथा वंचित अवस्था ,में रह रहे लोगों पर विशेष ध्यान दिया 
जायेगा। 


लक्ष्य आठ - सभी के लिये निरंतर, समावेशी, तथा सतत्‌ आर्थिक विकास, पूर्ण 
और उत्पादक रोजगार एवं बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। 


० वर्ष 2030 तक, नौजवानों और अशक्त व्यक्तियों सहित सभी महिलाओं और पुरुषों के लिये 


समान कार्य-समान वेतन के आधार पर पूर्ण, उत्पादक एवं बेहतर रोजगार मुहैया कराना। 


लक्ष्य दस - देशों के बीच एवं उनके भीतर असमानता को कम करना। 


वर्ष 2030 तक आयु, लिंग, अशक्तता, वर्ग, जातीयता, नस्ल, धर्म या आर्थिक अथवा अन्य 
किसी हैसियत की परवाह किए बिना सभी का' सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप 
से सशक्त जुड़ाव हासिल करना। 

पक्षपातपूर्ण कानूनों, नीतियों और प्रथाओं को समाप्त करते हुए बराबरी के अवसर 
सुनिश्चित करने तथा परिणामों में गैरबराबरी दूर करने के लिये उपयुक्त विधान, नीतियों 
और उत्तरोत्तर बेहतर बराबरी हासिल करने के प्रयासों को बढ़ावा देना। 


लक्ष्य ग्यारह - ऐसे शहर और मानव-बस्तियाँ बनाना जो समावेशी, सुरक्षित, 
लचीले और टिकाऊ हों। 


खासतौर पर महिलाओं, बच्चों, अशक्त लोगों और वृद्धजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार द्वारा, वर्ष 2030 तक, सभी के लिए 
सुरक्षित, सस्ती, सुगम और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की पहुंच उपलब्ध कराना एवं सड़क 
सुरक्षा में सुधार लाना। 

वर्ष 2030 तक सभी के लिए, विशेषत : महिलाओं और बच्चों, वृद्धजनों तथा अशक्त लोगों 
के लिये सुरक्षित, समावेशी और पहुंच-ोग्य हरित एवं सार्वजनिक खुले स्थलों की 
सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना। ह 


समाज और व्यवस्था के महिलाओं के नज़रिए से देखिए। ईमानदारी से देखेंगे, तो महिलाओं की स्थिति 
का अंदाजा लग पाएगा। चलिए खुद से कुछ सवाल पूछते हैं : - 


(0) अपने में से कई लोगों को चाय पीना अच्छा लगंता है। अपन चाय की गुमठी पर जाते हैं। वहां 
खड़े होकर या बैंच पर बैठ कर चाय का आनन्द लेते हैं ? क्या महिलाएं इस तरह से चाय 
गुमठी पर जाकर, वहां खड़े होकर चाय पी पाती हैं ? अपने क्‍या अनुभव हैं ? 

(2) अपने घर में भी एक नज़र डालें। एक कागज लें। उस पर लिखें - 


पुरुष कितने बजे उठे और महिलाएं कितने बजे उठीं ? 

महिलाओं ने कौन-कौन से काम किए ? उनमें से कौन से काम में मेहनत और कौशल 
लगा और कौन से कामों में नहीं लगा ? महिलाओं ने जो काम किए, उन कामों में 
कितना-कितना समय लगा ? दिन भर में महिलाओं ने कितने घंटे और मिनट काम 
किया ? 

पुरुषों ने कौन-कौन से काम किए ? उनमें से कौन से काम में मेहनत और कौशल 
लगा और कौन से कामों में नहीं लगा ? पुरुषों ने जो काम, उन कामों में 
वि,तना-कितना समय लगा ? दिन भर में पुरुषों ने कितने घंटे और मिनट काम किया? 
घर का पानी भरना, सफाई करना, बच्चों को तैयार करना और उन्हें स्कूल भेजना, यदि 
कोई बीमार हो जाए, तो उसकी देखरेख करना, लकड़ी लाना, खाना बनाना, बर्तन 
मांजना, सब्जी लाना, अपने ही खेत में काम करना; ये सब श्रम और मेहनत के काम हैं 
या नहीं ? महिलाओं के इस योगदान को किस नजरिए से देखा जाता है ? क्‍या उनके 
इस काम का मूल्यांकन होता है ? यदि इन सब कामों के लिए अपने को कोई सेवा 
देने वाला रखना पड़े और इन कामों का भुगतान करना पड़े; तो हमें कितना व्यय 
करना होगा ? 

अपने यहां घर के काम करने वाले को कितना महत्व और सम्मान मिलता है और बाहर 
काम करने वाले को कितना महत्व और सम्मान मिलता है ? केवल बाहर का ही 
महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्‍या श्रम और योगदान का मूल्यांकन केवल इस बात से 
तय होगा कि किन कामों से “वेतन मिला या आय हुई” या श्रम का सम्मान होना 
चाहिए ? 

अगर महिलाएं अपने खेत के काम में या घर के काम में योगदान देना बंद कर दें, तो 
खेती और घर पर कितना और क्या असर पड़ेगा ? 

क्या परिवार और समुदाय में महिलाओं के श्रम योगदान को महसूस किया जाता है ? 
सबसे आखिर में सोने के लिए कौन जाता है ? 


अपनी समझ और अनुभव के लिए इस गतिविधि को करें। आपके मन में जो कुछ भी आता है, 
उसे अपने लिए ही सही, लेकिन लिख लें। 


3. 


हम किसी काम के लिए जाते हैं। महिलाएं भी जाती हैं और पुरुष भी जाते हैं। ऐसे बाहर 
जाते समय कौन कितनी जानकारी देकर जाता है ? महिला और पुरुष में से कौन अनुमति 
मांगता है और कौन सूचना देता है ? 


को खेलने, का हक है। सभी खेलते हैं। सामान्यतः लड़कियां कौन से खेल खेलती 
खेल के स्थान कौन से होते हैं ? जरा एक सूची बनाइये | 


#+मि अपुने किसी रिश्तेदार के यहां आठ साल के बच्चे का जन्मदिन है। उन्होंने एक समारोह रखा 
है| एक भेंट लेकर जाना होगा। मान लीजिए लड़का है, तो क्या उपहार ले जाएंगे ? और 
अग्रैर लड़की है तो क्या उपहार ले जाएंगे ? 





अर्बाएक थोड़ा गहरे विश्लेषण का सवाल। मान लीजिए हमारे पड़ोस में एक महिला रहती है। 
जिसे उनके पति ने तलाक दे दिया है। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। महिला. के 
मात्नां पिता कहीं किसी दूर के शहर में रहते हैं, इसलिए अब वह महिला अकेले इस शहर में 
रहती है। नौकरी करती है, मेहनत करती है और जीवन यापन करती है। उस महिला के प्रति 
रा का क्‍या नजरिया होता है ? 








थोड़ा गहरे विश्लेषण का दूसरा सवाल। मान लीजिए हमारे पड़ोस में एक पुरुष रहते हैं। 
अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। अकेले रहते हैं। नौकरी करते हैं। उनके प्रति 
| क्या नजरिया होता है या हो सकता है ? 


वास्त॑ब में इहमें महिलाओं की स्थिति और उनके वजूद को महसूस करने की जरूरत है। भारतः में 
मंहिलाओं कै..हकों और उनके सशक्तिकरण के लिए कई कोशिशें हुईं हैं, किन्तु उनके असर सीमित रहे, 
क्य्रोंकिं रूफू से समाज उन कोशिशों को सफल करने में सहयोगी नहीं बना। हमें +ह स्वीकार करना 
चौहिए कि/महिलाओं की स्थिति को बदलने की प्रक्रिया में समाज बहुत तत्परता के साथ सामने नहीं 
ओख़ा; क्‍योंकि हमारे ज्यादातर लैंगिक भेदभाव आधारित व्यवहार धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और 
पंरम्परांओं झे जोड़ दिए गए। यही कारण है कि महिला सशक्तिकरण की हर पहल विवाद या विरोध से 
ज॑रूए जूझ है। 


ऐसीं ४ ४ में यह जरूरी है कि महिला हकों और उनके बराबरी की स्थिति को हासिल करने के 
मकसद से साझा पहल करें। हमारी अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम 
के तहत महिलाओं के हकों, उनके सशक्तिकरण, संरक्षण, गरिमा और सुरक्षा पर विशेष तवज्जो दी जांए 
यह पहल न केवल महिलाओं के सम्मान के नज़रिए से जरूरी है, बल्कि एक बेहतर और समतामूलक 
संमार्ज के के लिए अनिवार्य भी है। 


भारत आई मध्यप्रदेश में महिलाओं के अधिकारों और बेहतरी के लिए चल रही योजनाओं और बने हुए 

कानून के /परिणामदायक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के. उद्देश्य से समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम 

न नेतृत्व) के लिए बनायी गयी इस पुस्तिका में महत्वपूर्ण महिला कानूनों और योजनाओं को 

र्ध के रूप में सम्मिलित किया गया है। हमें यह प्रयास करना है कि इन कानूनों के प्रावधानों 
द्वारा विभिन्‍न योजनाओं का लाभ महिलाओं और समुदाय को प्राप्त हो। 


क्षेत्रीय कार्य का तरीका 
० 55! कार्य की शुरुआत करने के लिए हमें कुछ समय इस बात पर विचार करने के लिए लगाना 


कि हम जब अपने समुदाय, गांव या समाज को बेहतर बनाने की बातें करते हैं, तब हमारे 
कैसे समाज और गांव का चित्र उभरतां है, हम अपने परिवेश को किस रूप में देखना चाहते 






हम जैसा समाज, गांव और शहर चाहते हैं, उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी होगी ? क्‍या उन्हें 
अपनी बात कहने और अपने हकों की मांग करने का अधिकार होगा ? 


क्या समुदाय और शासन व्यवस्था महिलाओं के अधिकारों और जरूरतों के प्रति संवेदनशील और 
सजग होगी ? 


हम जिस गांव, बस्ती, समुदाय के बारे में विचार कर रहे हैं, वहां सबसे वंचित, शोषित और सबसे 
उपेक्षित कौन है और क्‍यों हैं ? 

जरा उन जानकारियों को इकट्ठा करें, जिसने यह पता चले कि वहां किन-किन लोगों के लिए, 
किस-किस तरह की योजनाएं कार्यक्रम और कानून मौजूद है। 


मैदानी / प्रायोगिक कार्य के लिए खुद की तैयारी की जांच और परिस्थिति का 
आंकलन 


अपने से यह सवाल पूछिए कि क्या मुझे जानकारी है - 


> 
>> 
> 


04940 4 


४४ ३४४४४ 


>> 


>> 


समुदाय में सबसे वंचित लोगों के बारे में। 

उनके वंचितपन के कारणों के बारे में। 

इसके बारे में पंचायत में किन-किन लोगों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम 

संचालित हो रहे हैं ? 

लोगों को कौन-कौन से हक कानूनों के जरिए मिले हुए हैं ? 

सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों के क्रियान्वयन की जमीनी स्थितिं क्या है ? 

हमने यह तय कर लिया है कि सामुदायिक नेतृत्व की प्रक्रिया से जुड़ने का मतलब है लोगों 

से, खास तौर पर सबसे वंचित तबके की स्थिति में सकारात्मक बर्दलाव लाना। 

क्या हम महिलाओं की स्थिति और उनकी जरूरतों के बारे में जानते हैं ? 

क्या महिलाओं और पुरुषों के हक समान हैं ? 

कया हमारे कार्यक्षेत्र में एकल महिला हैं ? उनकी कया स्थिति है और क्‍यों है ? 

क्या हमारे कार्यक्षेत्र में विकलांग महिला हैं? उनकी क्या स्थिति है ? 

क्‍या हमारे कार्यक्षेत्र में कोई परित्यक्ता महिला हैं? उनकी क्या स्थिति है ? । 
महिलाओं के स्वास्थ्य के क्या मुद्दे हैं और क्या उन्हें सभी जरूरी सेवाएं मिलती हैं ? यदि | 
नहीं, तो क्‍यों ? 

जब महिला गर्भवती होती है, क्या तब उसे आराम, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं के पूरे 

अधिकार मिलते हैं ? 

क्‍या हम उन विभागों और व्यक्तियों के बारे में जानते हैं, जो महिलाओं के अधिकारों से 

जुड़ी योजनाओं और कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं ? 


इसके लिए हमें एक तरफ तो जानकारियों को इकट्ठा करना होगा, दूसरी तरफ लोगों को एकजुट करते 
हुए योजनाओं-कार्यक्रमों-कानून का सही रूप में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। 





महिलाओं की स्थिति का अध्ययन // आंकलन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु 


० हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी जानकारियों को समूह चर्चा और खुले संवाद के 
माध्यम+से समाज के लोगों के बीच में बाँटें और वहीं' उसका विश्लेषण करें। कोशिश करें कि 
अपनी जानकारी ज्ञान और पूर्वाग्रहों से यह विश्लेषण प्रभावित न हो। 


क्षेत्रीय कार्य के लिए हमने जो विषय या मुद्दा तय किया है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है और 
हमें. उसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं ? हम अपनी प्रक्रिया कैसे चलाएंगे, यह एक कागज पर 


ह लिख लें। ! 


क्षेत्रीय कार्य के अंत में आपको यह जांचना है कि जब हमने शुरुआत की थी, तब कया स्थिति 
थी:और हमारी पहल के बाद हमने स्थितियों को कैसे; और कितना बदला ? 

अपने काम, अनुभवों, समाज से बातचीत के दौरान उभर कर आ रहे बिन्दुओं को लगातार 
लिखते जाना उपयोगी होगा। 

यह जांचें कि हम जिस विषय ,/मुद्दे पर काम कर रहे हैं। उसका टिकाऊ विकास लक्ष्यों से क्या 
जुड़ाव है ? 

बच्चों के अधिकारों से जुड़े विभिन्‍न कानूनों और विभिन्‍न योजनाओं के संबंध में इस तथ्य की 
अवश्य जांच करें कि क्‍या सभी संबंधित व्यक्तियों अथवा हकधारकों को समुचित अधिकार अथवा 
लाभ प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं ? 


कुछ तरीके, जिनका उपयोग किया जाए - 


£ > समुदाय के साथ समूह चर्चा और उसका दस्तावेजीकरण करना। 


> लैंगिक भेद पर आधारित व्यवहार कौन से हैं ? किन-किन अवस्थाओं में महिलाओं के 
! * व्यवहार को बाधित किया जाता है ? 


योजना कानून से संबंधित लोगों ,// परिवारों से सघन बातचीत। 
योजना / कार्यक्रम से संबंधित स्थानों ,// दफ्तरों का: भ्रमण और अवलोकन। 
तथ्यों और जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली। 

उपलब्ध हो रही जानकारियों / तथ्य। को ज्यों का त्यों लिखना। 


उपलब्ध जानकारियों की पुनः जांच। 


४४३४ ४ ४ ४ ४ 


ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या संबंधित विभाग से अपने विषय,गांव से संबंधित 
जानकारियां हासिल करना। 
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सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाना। . 


, > समुदाय के आवेदन बनवाना, लगवाना और फालोअप में उनकी मदद करना। 


आपको अपने प्रायोगिक कार्य के तहत अंत में एक लिखित रूप में एक दस्तावेज ज़मः करना होगा। 
इसके लिए पहले आप तय कीजिएगा कि आप किस विषय,योजना,/ कानून अपर मैदानी कार्य करने 
वाले हैं ? इसमें आपको निम्न बिंदुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी देना होगी ? 

















हमने जिस विषय ,/ मुद्दे पर 200 शब्दों में 
प्रायोगिक / जमीनी काम किया, वह 

विषय हमने क्‍यों और कैसे चुना ? क्‍या 
हम महिलाओं के अधिकारों और गरिमा 
के अधिकार के बारे में स्पष्ट सन्देश दे 


पाए। 

































परिस्थिति का जिस विषय / मुद्दे पर हमने 500 शब्दों में 
आंकलन प्रायोगिक / जमीनी काम किया, उस 
विषय की स्थिति काम की शुरूआत में 
क्या थी यानी परिस्थिति क्या थी ? हमने 
परिस्थिति का आंकलन कैसे किया ? 
यह देखिए कि महिलाओं के सामने 
कौन-कौन सी चुनौतियां हैं ? और वे 
चुनौतियां क्‍यों बनी ? 


समुदाय की... हमने जो काम किया उसमें 500 शब्दों में 
भूमिका और समुदाय /उस विषय से प्रभावित लोगों 
नेतृत्व की क्‍या भूमिका थीं? क्या आपको लगता 

है कि समुदाय इस विषय से जुड़ पाया 

और इसमें नेतृत्व लिया ? क्या महिलाओं 

की सुरक्षा, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, 

पोषण, खेल के अधिकारों और उनसे 

संबद्ध कानूनों-योजनाओं के बारे में अब 
लगातार बातचीत होने लगी है ? 
हमने जो प्रायोगिक,/ मैदानी काम किया, 
उसकी प्रक्रिया क्या थी ? पंचायत से 
चर्चा, आवेदन, बैठक, संवाद, जिला 
प्रशासन या जनप्रतिनिधियों से मिलना, 
समुदाय के साथ बैठकें, लिखा-पढ़ी 
आदि काम कब, क्यों और किस तरह से 
किए गए ? और इन्हें करने की जरूरत 
क्‍यों पड़ी? यह जरूरी नहीं है कि 
महिलाओं की स्थिति या अधिकारों के 
बारे में केवल महिलाओं से ही संवाद हो; 














4000 शब्दों में 


तैयारियां $ 
2५% हैं 


साझेदारी 


चुनौतियां 


बदलांव / प्रभाव 


संख्यात्मक 
स्थिति 


कोई और बात, 
जो आप साझा 
करना 


निकाय के प्रतिनिधियों, बच्चों, युवाओं, 
महिला समूहों और बुनियादी सेवाएं 
प्रंदान करने वाले मैदानी कार्यकर्ताओं से 
भी इसके बारे में खूब बातचीत-चर्चा 
हो। 


इस प्रायोगिक / मैदानी कार्य को करने 
के लिए हमने क्या-क्या तैयारियां की 
थीं? मसलन जानकारियां इकठठा करना, 
समूह बनाने के लिए लोग की पहचान 
करना, सहयोगियों की पहचान करना 
अदि 

इस काम में हमें किन्होंने - किस तरह 
का सहयोग किया ? 


इस काम में हमारे सामने किस तरह की 
चुनौतियां आयीं और हमने उनका सामना 
कैसे'किया ? 


इस काम को करने से क्‍या बदलावं 
आया, क्‍या स्थिति में कोई सुधार हुआ ? 
यह जरूरी है कि आपकी व्याख्या में 
आपकी भूमिका और कया बदलाव हुआ, 
वह स्पष्ट रूप से नज़र आए। 


इस काम के करने से हमें हमने क्या 
सीखा ? 


हमने जो प्रायोगिक , मैदानी कार्य किया, 
उससे कितने लोगों, परिवारों को लाभ 
हुआ और किस तरह का लाभ हुआ ? 
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500 शब्दों में 


200 शब्दों में 


200 शब्दों में 


500 शब्दों में 


200 शब्दों में 


200 शब्दों में 





महिलाओं के संवैधानिक अधिकार 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4,5 और ॥6 में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार 
दिया गया है। समानता का मतलब “बराबरी', इसमें किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है। समानता, 
स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार महिला-पुरुष दोनों को समान रूप से दिया गया है। शारीरिक और 
मानसिक तौर पर नर-नारी में किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक माना गया है। हालांकि 
आवश्यकता महसूस होने पर महिलाओं और पुरुषों का वर्गीकरण किया जा सकता है। 

अनुच्छेद 45 - में यह प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ-साथ 
महिलाओं / लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षण उपलब्ध करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए 
कुछ व्यवस्थाएं बनीं, जैसे - बिहार में लड़कियों के लिए साइकिल और पोषण योजना, मध्यप्रदेश में 
लड़कियों के लिए 'लाड़ली लक्ष्मी' योजना, दिल्ली में मेट्रो में महिलाओं के लिए रिजर्व कोच की व्यवस्था 
आदि। 

लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद को मना किया गया है। 

अनुच्छेद 46 - के अंतर्गत नौकरी में सभी को समान दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 23 तथा 24 के अंतर्गत 
हर प्रकार के शोषण पर रोक लगाई गयी है। 

अनुच्छेद 39- क के अंतर्गत मुफ्त विधिक सलाह का प्रावधान किया गया। 

अनुच्छेद 44 - के अंतर्गत समरूप सिविल संहिता अनुच्छेद 5- क्र के अंतर्गत मूल कर्तव्य तथा 
अनुच्छेद 243 के अंतर्गत स्थानीय निकायों के नेतृत्व में स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया 
है। 

स्वतंत्रता और समानता का अधिकार 

अनुच्छेद-9 में महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह देश के किसी भी हिस्से में नागरिक 
की हैसियत से स्वतंत्रता के साथ आ-जा सकती है, रह सकती है। व्यवसाय का चुनाव भी स्वतंत्र रूप 
से कर सकती है। महिला होने के कारण उनके किसी भी कार्य को अस्वीकार करना उनके मौलिक 
अधिकार का हनन होगा और ऐसा होने पर वे कानून की मदद ले सकती हैं। 

नारी की गरिमा का अधिकार 

अनुच्छेद-23 नारी की गरिमा की रक्षा करते हुए उनको भी शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार देता 
है। महिलाओं की खरीद-बिक्री, वेश्यावृत्ति के धंधे में जबरदस्ती प्रवेश, भीख मांगने पर मजबूर करना 
आदि दण्डनीय अपराध है। ऐसा कराने वालों के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा का प्रावधान 
है। संसद ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 956 पारित किया है। भारतीय दंड संहिता की 
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धारा-36, 363, 366, 367, 370, 372, 373 के अनुसार ऐसे अपराधी को सात वर्ष से लेकर 0 वर्ष 
तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद-24 के अनुसार 4 साल से कम उम्र के 
लड़के या लड़कियों से बाल अधिकारों का हनन करवाने वाले और घातक उद्योगों में काम करवाना 
अपराघ है। 


घरेलू हिंसा का कानून 


घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 जिसके तहत वे सभी महिलाएं जिनके साथ 

किसी भी तरह की घरेलू हिंसा की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वे सभी पुलिस थाने में 

जाकर एफआईआर दर्ज करा सकती हैं। पुलिसकर्मी इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। 

दहेज निवारक कानून 

दहेज लेना ही नहीं देना भी अपराध हैं। अगर वधु पक्ष के लोग दहेज लेने के आरोप में वर पक्ष को 

सजा दिलवा सकते हैं तो वर पक्ष भी इस कानून के ही तहत वधु पक्ष को दहेज देने के जुर्म मे सजा 

करवा सकता हैं। 96 से क्रियान्वित इस कानून के तहत वधु को दहेज के नाम पर किसी भी रूप में 

प्रताड़ित करना भी संगीन जुर्म है। 

नौकरी / स्व-व्यवसाय का अधिकार 

संविधान के अनुच्छेद ॥6 में स्पेष्ट शब्दों में कहा गया है कि हर वयस्क लड़की व हर महिला को 

कामकाज के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार पुरुषों के बराबर है। केवल महिला होने के नाते 

रोजगार से वंचित करना, किसी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करना लैंगिक भेदभाव माना जाएगा। 

प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 

अनुच्छेद 2। व 22 दैहिक स्वाधीनता का अधिकार प्रदान करता है। हर व्यक्ति को इज्जत के साथ जीने 

का मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। अपनी देह व प्राण की सुरक्षा करना प्रत्येक 

का मौलिक अधिकार है। 

काम की न्‍्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध (अनुच्छेद -42) 

काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए 

राज्य उपबंध करेगा। 

लैंगिक समानता के नज़रिए से राज्य द्वारा अनुशरणीय कुछ संवैधानिक नीति तत्व (अनुच्छेद 

39) ः 

क. पुरुष और स्त्री, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का 
अधिकार हो । 


घ. पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो; 
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ड. . पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का 
-* दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से . विवश होकर नागरिकों#फक़ो ऐसे-रोजगार में न 
«जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों; 


राजनीतिक अधिकार 


प्रत्येक महिला व वयस्क लड़की को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने और स्व विवेक 
के आधार, पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी संविधान सम्मत योग्यता रखने पर किसी भी 
तरह के चुनाव में उम्मीदवारी कर सकती है। 


महिलाओं के कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार 


वन अधिकार कानून - अध्याय 3 धार 4 (4)) के तहत उपधारा ()) द्वारा प्रदत्त कोई (वन) अधिकार 
वंशगत होगा किन्तु संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति-पत्नी 
दोनों के. नाम से संयुक्त रूप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के 
नाम से रजिस्ट्रीकृत होगा और सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशगत अधिकार निकटतम सम्बन्धी को 
चल जाएगा। 


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - अध्याय 6 धारा 43 () प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, 
जिसकी आयु .अठारह वर्ष से कम की न हो, राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी 
की मुखिया होगी। 

धारा 43 (2) जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री या 48 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री 
नहीं है, किन्तु अठारह वर्ष से कम उम्र की महिला सदस्य है, वहां गृहस्थी का, वरिष्ठी पुरुष सदस्य 
राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन से गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, ॥8 वर्ष की 
आयु प्राप्त करने पर ऐसे राशन कार्डों के लिए, ऐसे पुरुष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी की मुखिया बन 
जाएगी। 


भरण-पोषण का अधिकार - भारतीय समाज में महिलाएं या तो माता-पिता-भाई पर निर्भर रखी 


- गयी. हैं या पंति और ससुराल पर; आमतौर पर साथ रहते हुए माता-पिता के परिवार में या पति-बच्चों 


के साथ रहते हुए, महिलाओं को कोई खर्चा नहीं मिलता है। वास्तव में उन्हें स्वतंत्र इकाई माना ही नहीं 
जाता है, इसलिए वे "निर्भर” रहती हैं। ऐसे में जब महिला या पत्नी को पति के द्वारा या ससुराल समूह 
द्वार अकेला छोड़ दिया जाता है, तब भी उन्हें अपने भरण पोषण के लिए कुछ नहीं मिलता है। 


ऐसी स्थिति में महिलाओं को हिंदू दत्तक और भरण -पोषण कानून, 956 के मुताबिक भरण पोषण का 
अधिकार मिलता है। इस कानून की धारा 8,9 और 20 इससे सम्बंधित है। इसके साथ ही दंड 
प्रक्रिया संहिता, 9973 की धारा 425 के मुताबिक महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार मिलता है। : 


ईसाई महिलाओं को भी दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 425 के अनुसार भरण पोषण अधिकार हासिल हैं। 
बच्चे के भरण पोषण का खर्चा पिता को उठाने की बाध्यता है। 
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दंड प्रक्रियाःसंहिता की धारा 425 के तहत मुस्लिम महिला भी भरण पोषण या गुजारा भत्ता पाने की पूरी 
हकृदार है।“मुस्लिम महिला को तब तक अपने तलाकशुदा पति से भरण पोषण पाने का हक है, जब 
तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती है। 


' भरण पोषण का अधिकार हासिल करने के लिए दीवानी अदालत में अर्जी दाखिल करना होती है। इसके 
साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 425 के तहत फौजदारी अदालत में भी दरखास्त लगाई जा 
सकती है। 


घरेलू हिंसा से संरक्षण - भारत में घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 लागू है। इसके अनुसार 
. धार में महिला के साथ शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौनिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, मौखिक हिंसा या 
भावनात्मक: हिंसा को घरेलू हिंसा के रूप में परिभाषित किया गया है। इस कानून में संरक्षण अधिकारी 
. की नियुक्ति की गयी है जिसे शिकायत की जा सकती है या सूचना दी जा सकती है। इस कानून के 
तहत प्रकरण दर्ज करवाकर महिलाएं अपने उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं, जहाँ वें रह 
रही हैं। उन्हें अधिकार है कि वे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे अपने हिस्से की सम्पत्ति, बैंक 
खाते या संसाधन या धन के इस्तेमाल के उपयोग पर रोक लगवाएं + 


: यदि कोई महिला और पुरुष बिना विवाह के एक साथ रह रहे हैं, उस स्थिति में भी . सी तरह की 
: हिंसा होने पर घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो सकता है। 


सकल में पिता का नाम - बच्चे के स्कूल में दाखिले के समय पिता का नाम लिखा अनिवार्यता नहीं 
है। बच्चे की मां या पिता में से किसी एक का नाम लिखा जाना पर्याप्त होता है। 


कार्यस्थल. पर काम का समय - महिलाओं को सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात काम के 
स्थान या किसी काम के लिए नहीं रोका जा सकता है। यहां तक कि ओवर टाइम का भत्ता मिलने. की 
स्थिति में भी यदि महिला सात बजे के बाद न रुकना चाहे, तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकंता है। 


सम्पत्ति पर हक - हिंदू उत्तराधिकार कानून, 956 के मुताबिक विधवा महिला, अपने पति की पूरी 
सम्पत्ति की मालिक होती है। ९ 


बलात्कार के मामलों की सुनवाई - बलात्कार के मामलों में यह तय किया गया है कि ऐसे मामलों 

.. की सुनवाई महिला न्यायाधीश ही करेंगी। अदालत में बलात्कार के मामलों की सुनवाई दो महीनों में पूरी 
की जाएगी। बलात्कार से पीड़ित महिला के बयान महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी और बयान 
पीडित के घर में ही उसके परिवार के सदस्यों (जिनके साथ भी वह सहज हो) की मौजूदगी में दर्ज 
किए जाएंगे। 

पुलिस स्टेशन में महिला गवाह - किसी भी महिला गवाह को बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन 
आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर पुलिस महिला गवाह के घर जाकर 
बयान दर्ज करेगी। 





दहेज निषेध अधिनियम,964 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष 
की कैद॑ और 45,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड 
संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए 
अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 
406 के अन्तर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, 
यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं। 


क्या है दहेज सामग्री 


स्त्रीधन के अलावा शादी के वक्त लड़के को दी जाने वाली आभूषण, कपड़े, गाड़ी, नगदी और अन्य जो 
भी दिया जाता है, वह दहेज कहलाता है। कानून कहता है कि जब भी शादी के एवज में लड़के के घर 
वाले लड़की के घर वालों से नगदी, सामान आदि की मांग करते हैं तो वह दहेज माना जाता है। इन 
चीजों को लेकर अगर लड़की को शादी के बाद परेशान किया जाता है तो ऐसे मामले में दहेज प्रताड़ना 
का केस दर्ज होता है। 


इसी अधिनियम के खण्ड 3 के अन्तर्गत दहेज देने, लेने या उसमें सहयोग करने वालों को कम से कम 
5 वर्ष की कैद और 45,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। हालांकि, इसी अधिनियम में आगे यह भी 
उल्लेख किया गया है कि यह उपरोक्त सजा उन उपहारों के लेन-देन पर लागू नहीं होती जो कि वधु 
को बिना किसी मांग के दिए गए हैं, बशर्ते उन उपहारों को इस अधिनियम के नियमों के अनुसार बनाई 
गई उपहारों की एक सूची में दर्ज कर, उस सूची पर दोनों पक्षों व वर-वधु के हस्ताक्षर करवाए जाएँ। 
अधिनियम के ही एक और खण्ड में विवाह से सम्बन्धित विज्ञापन में विवाह के बदले में सम्पत्ति अथवा 
व्यवसाय में किसी तरह के अंशदान या पैसे का आश्वासन देना प्रतिबंधित है। ऐसे विज्ञापनदाता, 
प्रकाशक व मुद्रक के लिए 6 माह से पांच वर्ष तक की सजा और १5,000 रुपए तक के जुमनि का 
प्रावधांन है। 

दहेज लेनदेन निषेध के लिए कानून की शक्ति 

सन 4986 में किए गए संशोधन के पश्चात दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अधीन दहेज के 
लेनदेन को अपराध घोषित कर दिया गया। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के 
पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, वह व्यक्ति, महिला कारावास की 
श्रेणी में आता है, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी। 


दहेज मांग अधिनियम की शक्ति 


दहेज मांग अधिनियम की धारा 4 में दहेज की मांग को दंडनीय बनाया गया है। इसके अनुसार यदि 
कोई व्यक्ति, यथास्थिति वधु या वर के माता-पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की 


॥ 


प्रत्यक्ष-ध्या करत् प्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से; जिसकी अवधि छह माह से कम की नहीं 
होगी. 
दहेज प्रताड़ना की शिकायत कैसे करें ? 


शिकायत मेँ, अपराधी का नाम... 














अपराध किस समय कहां और कैसे हुआ, अपराधी का विवरण उसका नाम पता, अपराधी के साथ 
सहयोग यू रिश्तेदार का नाम:भी लिखवा दें। 


भारतीय#*#दंड संहिता की धाराएं- 

धारा-2 # दहेज का मतलब है कोई सम्पति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष 
या परोक्ष' रूप से 

(क) बििवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को; या 

(ख) बिवाह के किसी पक्षकार के 

अभिभावक या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी <क्षकार को विवाह के समय या पहले या बाद देने या 


देने के किए सहमत होना, लेकिन जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है उनके संबंध में महर दहेज में 
शामिल नहीं होगा। 

धारा -3, : दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम पांच वर्ष के कारावास साथ में 
कम से कंम पन्द्रह हजार रुपए या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो भी ज्यादा 
हो, के जुर्मने की सजा दी जा सकती है। 

लेकिन शादी के समय वर या वधु को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित 
किया जांएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा। 


धारा-4 : दहेज की मांग के लिए जुर्माना यानी यदि किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या 
रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम छः मास और अधिकतम 
दो वर्षों के कारावास की सजा और दस हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है। 


घारा-- 4 ए : किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र-पुत्री के शादी के एवज में 
व्यवसाय या सम्पत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव भी दहेज की श्रेणी में आता है और उसे भी कम से कम 
छह मास और अधिकतम पांच वर्ष के कारावास की सजा तथा पन्द्रह हजार रुपए तक जुर्माना हो 
सकता है। 


घधारा-6 : यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो 
दहेज प्राप्त करने के तीन माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके बालिग होने 
के एक वर्ष के भीतर उसे अंतरित कर देगा। यदि महिला की मृत्यु हो गयी हो और संतान नहीं हो तो 
अविभावक को दहेज अन्तरण किया जाएगा और यदि संतान है तो संतान को अन्तरण किया जाएगा। 


घारा-8 बी : दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जो बनाए गए 
नियमों का अनुपालन कराने या दहेज की मांग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध कारित 
करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का कार्य करेगा। 


आईपीसी धारा-304 बी ( दहेज हत्या पर उम्रकैद की सजा ) 


आईपीसी की धारा-304 बी के तहत प्रावधान है कि अगर महिला की मौत शादी से 7 साल के अंदर 
जलने, मारपीट, किसी भी रहस्यमय या असामान्य परिस्थिति में होती है और मौत से पहले महिला को 
दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो तो प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ दहेज हत्या यानी 304 बी 
(0०एश9 06009 [89 4986) का केस बनता है। एविडेंस एक्ट की धारा-43 (बी) के तहत पति और 
रिश्तेदारों को आरोपी मान लिया जाता है। 

दहेज हत्या का मामला भी गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 
मुजरिम को कम के कम 7 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। 

दहेज मांगने पर सजा 

धारा - 498 ए : आईपीसी की धारा 4988 -ए दहेज के लिए उत्पीड़न से जुड़ी है। इसमें. महिला के पति और 
उसके रिश्तेदारों की ओर से दहेज की मांग पर सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में 3 साल की कैद और जुर्माना 
हो सकता है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 406 के तहत अगर महिला का पति या उसके ससुराल के लोग 
उसके मायके से मिला पैसा या सामान उसे सौंपने से मना करते हैं तो इस मामले में भी तीन साल की कैद और 
जुर्माना हो सकता है। 

दंड प्रक्रिया संहिता, 493 

दंड प्रक्रिया संहिता, 973 की धारा का भी किसी स्त्री की, आत्महत्या या मृत्यु की दशा में, जो उसके विवाह के 
सात वर्ष के भीतर हो, शव-परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया। 
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ञ्े 


धारां 474 : आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना, जब पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी 
या राज्य द्वारा विशेष पुलिस अधिकारी को यह सूचना मिलती है किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है अथवा कोई 
व्यक्ति किसी अन्य व्कक्ति द्वारा या जीव-जंतु द्वारा या किसी यंत्र या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, अथवा कोई व्यक्ति 
ऐसी परिस्थितियों में मारा है, जिससे उचित रूप से यह संदेह होता है किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है 
ते वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा। 


दहेज शिकायत का प्रारूप 


| 
































| प्रारूप -॥ 
(नियम 5 (4) देखिए), 
है शिकायत, याचिकाओं का रजिस्टर 
ग बज ! 
नु क्र शिकायतों की | वादी विवाहित विवाह नियत 
सूची /परिवादी | युगल से होने या हो 
का नाम एवं | सम्बन्ध जाने की 
॥ पता हे तारीख 
ध् () (2) । () (4) 6) 
/ल्जजिज किक जा 
हा | । 
रे नह (रिकं 
हा +- ॥ 58 2० 
(6) (7) | (8) ७) (0) 
५याचिका // शिकायत | सुनवाई की निपटारे की | अधिकारी के हे टिप्पणियां 
शत होने की तारीख | तारीख प्रकृति हस्ताक्षर 
३ | सा 
| ्- 























डर 
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प्रारूप - 2 
(नियम 5 (9) तथा (44) देखिए 
दहेज प्रतिषेध अधिनियम,4964 के क्रियान्वयन की त्रिमासिक प्रगति रिपोर्ट 

























अनु क्र प्राप्त्याचिका | किसकी और से | याचिका / पंजीकरण की 
ह / शिकायतों | नाम एवं पता | शिकायत की | तारीख 
का विवरण प्रकृति 
() (2) 8). (4) 6) 
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कथन जारी करने 
की प्रकृति 


-. (6) 
की गई कार्यवाई 





अधिकारी के 
हस्ताक्षर की 











टिप्पणियां 


तारीख 








मध्यप्रदेश में व्यवस्था 





शव 











दहेज प्रतिषेध अधिनियम 4994 अंतर्गत दहेत का लेना या देना प्रतिषेध है। राज्य सरकार द्वारा मप्र के 
समस्त जिला विधिक सहायता अधिकारियों को उनकी अधिकारिता के भीतर दहेज प्रतिषेध अधिकारी के 
रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 08-ख (4) के अंतर्गत जिलों में पदस्थ दहेज प्रतिषेध 
अधिकारियों को सलाह और सहायता देने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में सलाहकार बोर्ड के गठन का 
प्रावधान है। 





उद्देश्य - 


इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य यह था कि सती तथा उसके महिमा मंडन के और अधिक 
प्रभावकारी ढंग से निवारण के लिए तथा उससे सम्बन्धित अथवा उसके आनुषांगिक मामलों के लिए 
उपबंध किया जाए। सती अथवा विधवाओं या स्त्रियों को जीवित जलाया जाना अथवा जीवित दफनाया 
जाना मानव प्रकृति की भावनाओं के प्रति विद्रोहकारी है तथा भारत के किसी भी धर्म द्वारा अनिवार्य 
कर्तव्य के रूप में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। 


सतीप्रथा कानून के तहत प्रावधान 
क.महिमा-मंडन - किसी सती के सम्बन्ध में चाहे वह सती इस अधिनियम के प्रवृत होने के पूर्व 
की गई हो या पश्चात, अन्य बातों के साथ निम्ननलिखित को सम्मिलित करता है 

4... सती किए जाने के संबंध में किसी रस्म का पालन अथवा जुलूस निकलना; अथवा 

2. सती होने का किसी भी प्रकार से समर्थन करना, न्‍्यायोचित ठहरना अथवा प्रचार करना 

3. उस व्यक्ति कि स्तुति एवं गुणगान न करने के लिए उत्सव आयोजित करना जिसने 
सती की हो। 

4. न्याय का सृजन अथवा विधियों का एकत्र करना अथवा मंदिर का संनिर्माण अथवा अन्य 
किसी ढांचे का निर्माण करना अथवा किसी रूप में पूजा-अर्चना करना अथवा उस पर 
किसी रस्म का अनुष्ठान जिसका उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान को स्थाई अथवा 
उसकी स्मृति को परिरक्षित करना जो सती हुई हो। 

ख. सती - निम्न के जीवित जलाए जाने अथवा जिन्दा दफनाए जाने से अभिप्रेत है : 

-. अपने मृतक पति अन्य किसी रिश्तेदार के शव के साथ अथवा पति या अन्य रिश्तेदार से संबंद्ध 
किसी वस्तु, चीज अथवा प्रदार्थ के साथ किसी विधवा, अथवा 

2- अपने किसी भी रिश्तेदार के शव के साथ कोई विधवा। इस बात को ध्यान में रखे बिना कि 
जलाए जाने अथवा दफनाए जाने का विधवा अथवा स्त्री की और से ऐच्छिक होने का दावा 
किया जाए अथवा अन्यथा 

3-... मंदिर में कोई भाव अथवा अन्य ढांचा चाहे उस पर छत हो या नहीं सम्मिलित होता है जिसे 
किसी ऐसे व्यक्ति कि स्मृति को परिरक्षित करने से संनिर्माण अथवा निर्मित किया गया हो 
जिसको सती जाने के सम्बन्ध में पूजा-अर्चना करने अथवा किसी रस्म के पालन करने के 
प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया गया हो अथवा प्रयुक्त किए जाने के लिए निश्चित हो। 
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कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्‍था के दौरान और प्रसव के बाद स्वास्थ्य, आराम के लिए और बच्चे की 
सुरक्षा के नज़रिए से वेतन के साथ अवकाश दिए जाने की कानूनी व्यवस्था है। यह अधिनियम 4964 से 
देश में लागू था। 206 में इसमें संशोधन करके सुविधाओं का विस्तार किया गया है। 


कानूनी रूप से, बच्चे के जन्म के बाद महिला 42 सप्ताह की छुट्टी ले सकती थीं, इसे बढ़ाकर 26 
सप्ताह. कर दिया गया है। दो बच्चों के बाद 42 सप्ताह का अवकाश लिया जा सकता है। 


कमिशनिंग मदर या एडोप्टिंग मदर के लिए 42 सप्ताह के अवकाश का प्रावधान है। 
घर से काम करने की सुविधा है। 
50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में केच का प्रावधान किया गया है। 


अगर कोई महिला चाहे तो छह हफ्ते का अवकाश, वो प्रसव के पहले और 6 हफ्ते का अवकाश बच्चे के 
जन्म के बाद ले सकती है। मिसकेरेज या गर्भपात कराने की स्थिति में इसमें वृद्धि भी की जा सकती 
है। 


मातृत्वक लाम अधिनियम,4964 


प्रसव के पहले और बाद में कुछ अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं की नियुक्ति को विनियमित 
करता है और मातृत्व एवं अन्य लाभों की व्यवस्था करता है। ऐसे लाभों का उद्देश्य महिलाओं और उनके 
बच्चों का जब वह कार्यरत नहीं रहती है पूर्ण रूप से स्वास्थ्य रखरखाव की व्यवस्था करने के द्वारा 
मातृत्व की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। यह अधिनियम खानों, फैक्टेरियों, सर्कस उद्योग, बागान, दुकानों 
और प्रतिष्ठानों जो दस या अधिक व्यक्तियों को कार्य पर लगाते हैं, के लिए प्रयोजन है। इसमें राज्य- 
बीमा अधिनियम,4948 में शामिल कर्मचारी नहीं आते हैं। यह राज्य सरकारों द्वारा अन्यत प्रतिष्ठानों तक 
विस्तारित किया जा सकता है। 


अधिनियम के मुख्य प्रावधान 

* कोई नियोजक (काम देने वाला) उसके प्रसव या गर्भपात के तुरन्त बाद छः सप्ताह तक किसी 
प्रतिष्ठानो में जानबूअऋकर महिला को नियुक्त नहीं करेगा। और कोई महिला अपने प्रसव या 
गर्भपात के तुरन्त बाद छह सप्ताह के दौरान किसी प्रतिष्ठान में कार्य भी नहीं करेगी। 

* प्रत्येक महिला का यह हक होगा और उसका नियोजक पर यह दायित्व होगा कि औसत दैनिक 
मजदूरी की दर से उसकी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए उसके प्रसव के दिन सहित 
इसके तुरन्त पहले और उस दिन के बाद छः सप्ताह तक के लिए उसे मातृत्व लाभ का 
भुगतान किया जाएगा। औसत दैनिक मजदूरी का अर्थ है महिला की मजूदरी का औसत मातृत्व 
के कारण जिस दिन से से वह अनुपस्थित रहती है उसके तुरन्त पहले तीन कैलेण्डर माहों की 
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अवधि के दौरान उसके कार्य किया है उन दिनों के लिए भुगतान योग्य मजदूरी या दिन का 
एक रुपया, जो भी अधिक हो। 

कोई भी महिला तब तक मातृत्व लाभ की हकदार नहीं होगी जब तक कि उसने वास्तव में 
नियोक्ता के प्रतिष्ठा न में जिससे वह मातृत्व लाभ का दावा करती है, प्रसव के तुरन्त पहले 
बारह माहों में कम से कम एक सौ साठ दिनों की अवधि के लिए कार्य किया है। दिनों की 
गणना के प्रयोजन से जिन दिनों में महिला ने प्रतिष्ठान में वास्तविक रूप से कार्य किया है, 
जिन दिनों के लिए उसे भुगतान किया गया है, यह उसके आशयित प्रसव के तुरन्त पहले बारह 
माहं की अवधि के दौरान, को ध्यान में रखा जाएगा। 

अधिकतम अवधि जिसके लिए महिला मातृत्व लाभ के लिए हकदार होगी वह बारह सप्ताहों के 
लिए होगी अर्थात उसके प्रसव के दिन सहित पहले छः सप्ताह तक तथा उस दिन के तुरन्ता 
बाद छः सप्ताह। 

मातृत्व लाभ के लिए हकदार महिला की सामान्यर और साधारण दैनिक मजदूरी से किसी प्रकार 
की कटौती नहीं की जाएगी यदि - (प) अधिनियम के प्रावधानों के कारण उसे कार्य की प्रकृति 
सौंपी गई है; या बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमत 
होता है। 

जब किसी अवधि के लिए महिला अनुपस्थित होने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा अनुमति होने के 
बाद किसी प्रतिष्ठा न में कार्य करती है उस अवधि के लिए मातृत्व लाभ का दावा वह नहीं 
करेगी । 

यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम के प्रावधानों का या उसके तहत बनाए गए नियमों के 
प्रावधानों का या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे 
कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकता है या किसी अन्य राशि संबंधी 
भुगतान का और ऐसे मातृत्व लाभ का या राशि पहले ही वसूली न की गई है तो इसके साथ 
अदालत ऐसे मातृत्व लाभ या राशि, मानो वह जुर्माना हो, वसूल सकता है और हकदार व्यक्ति 
को इसका भुगतान कर सकता है। ु 


अगर प्रसव/बच्चे के जन्म के बाद माँ की मृत्यु हो जाती है, तब भी प्रसूति के बाद के छः 
हफ़्तों का वेतन उसके वारिसों में से किसी एक को दिया जाएगा। 


मातृत्व-अवकाश अधिकार एवं प्रावधान 


मातृत्व लाभ अधिनियम 4964 - के तहत “कोई भी कंपनी या मालिक किसी महिला को प्रसव या 
गर्भपात के दिन से छह हफ्ते के भीतर किसी भी कीमत पर दोबारा काम पर लौटने के लिए नहीं कह 
सकता है।” 


भारतीय क़ानून के अनुसार, कामकाजी महिलाएं अधिकतम १2 हफ्ते या 84 दिन का मातृत्व-अवकाश 
लेने की हकदार हैं। 


शव 


मातृत्व-अवकाश ना मिलने पर 


यदिं कोई महिला को किसी भी कार्यालय, संस्था, फैक्ट्री में कार्यरत है उसे मातृत्व हक नहीं मिल रहा 
या दिया नहीं जा रहा तो वह कानून की मदद ले सकती है। 


मातृत्व अंवकाश के बारे में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है- पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में 42 
संप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। मैक्सिको में 5, स्पेन में 6, फ्रांस में 46, . ब्रिटेन में 20 
नॉर्वे में 44, और कनाडा में 50 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है | 


: भारत में तमिलनाडु में पहले से ही 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है और अब वहां इसे 39 
सप्ताह किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही अन्य सभी महिलाओं को गर्भकाल, प्रसव और उसके 
बाद तीन बार में 42 हजार रुपए की वित्तीय मदद भी दी जाती है। 


इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को अच्छा आहार उपलब्ध कराए जाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 
देश के सभी जिलों में एकीकृत,” समेकित बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ियों के जरिए गर्भवती 
महिलाओं को पोषक आहार उपलब्ध कराया जाता है। 


4... अगर कोई महिला चाहे तो छह हफ्ते का अवकाश वो प्रसव के पहले और 6 हफ्ते का अवकाश 

ः बच्चे के जन्म के बाद ले सकती है। मिसकैरेज या गर्भपात कराने की स्थिति में यह बढ़ भी 
सकता है। 

2... इस पूरे समयान्तराल के दौरान आपकी पगार से किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं 
_होगी। मातृत्व अधिनियम के तहत, हर कामकाजी महिला को हक है कि उसे मातृत्व अवकाश 
के दौरान भी पूरी पगार मिंले। अवकाश के बावजूद उसके प्रतिदिन के औसत वेतन में किसी 
भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। श्रम कानून सलाहकार आरएन खोला के अनुसार, इसमें 
बेसिक वेतन, यात्रा भत्ता, प्रतिदिन का तय भत्ता और वो सबकुछ शामिल है, जिससे मिलकर 
एक पूरा वेतन बनता है। हालांकि कुछ कंपनियां मातृत्व-अवकाश के दौरान किसी भी प्रकार 
का वेतन न देने की नीति पर काम करती हैं। ऐसे में अगर कोई मालिक या नियुक्ति करने 
वांला वेतन देने से मना कर दे तो उसे लेबर कोर्ट में खींचा जा सकता है। 


3. *हर वो कंपनी और संस्था इस नियम को मानने के लिए उत्तरदायी है जहां 40 से अधिक लोग 
काम करते हैं हर वो दुकान और संस्था जहां दस या दस से अधिक लोग काम करते हैं, इस 
नियम को मानने के लिए बाध्यक हैं। वो इस नियम से बंधे हुए है कि उन्हें अपने यहां काम 
: करने वाली महिला को छुट्टी तो देनी होगी ही साथ ही इन दिनों का वेतन भी देना होगा। 
4... भले ही वो महिला कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में हो या फिर कॉन्ट्रेक्ट पर, उसे भी इन सभी 
सहूलियतों का फायदा मिलेगा 
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एक बहुत बड़ा भ्रम और गलत सोच है कि प्रोबेशन पीरियड पर काम करने वाली महिलाओं या. कॉन्ट्रेक्ट 
पर काम करने वाली महिलाओं को इन कानूनों को लाभ नहीं मिलेगा। कानून ऐसी महिलाओं के लिए 
भी समान है। कोई भी कर्मचारी चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या प्रोबेशन पर, वो भी मैटरनिटी पीरियड के 
दौरान मिलने वाले फायदों का लाभ उठा सकती है। शर्त केवल इतनी है कि उसने प्रसव की तारीख से 
42 महीने पहले की अवधि में 80 दिन भी काम किया है तो वो इन सभी लाभों को उठा सकती है। 


हालांकि, कानून: के इन प्रावधानों के तहत असंगठित क्षेत्र नहीं आते हैं, जहां ज्यादातर कर्मचारी महिलाएं 


ही है। 


मातृत्व लाभ अधिनियम, 4964 में किए संशोधन 


नया कांनून बनने के बाद कोई महिला अपनी नौकरी की जगह पर वेतन सहित सभी"सुविधाओं 


'* के साभ्व प्रसव के लिए 26 सप्ताह यानी साढ़े छह महीने का मातृत्व अवकाश ले सकेगी। 


कामकाज़ी महिलाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें यह प्रावधान किया गया है.। 


विधेयक में 40 से ज्यादा कर्मचारियों वाली सभी कंपनियों और संस्थाओं को कानून के दायरे में 


लाने का प्रावधान है। 

50 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए शिशु कक्ष (क्रेच) की व्यवस्था अनिवार्य होगी। 
दो बच्चों के मामलों में यह सुविधा 26 सप्ताह की होगी। इसके बाद यह सुविधा ॥2 हफ्ते की 
होगी [7 

प्रसूति सुविधाएं. किसी अधिकृत माता” या 'दत्तक माता' के लिए भी होंगी और वे बालक के 
हंस्तगत करने की तारीख से 42 सप्ताह की प्रसूति लाभ की हकदार होंगी। 


विधेयक में किसी माता को घर से काम करने की सुविधा को सुगम बनाने पर भी जोर दिया 
गया है। 


माताओं को प्रति दिन चार बार शिशु कक्ष जाने जाने की अनुमति होगी। ऐसी व्यवस्था. न करने 


* वाले संगठनों के लिए दंड का प्रावधान 'ी किया गया है। 


विधेयक के अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान हर महिला को उसकी आरंभिक नियुक्ति के समय कानून 
के तहत उपलब्ध सुविधाओं के बारे में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी देगा। 


इस विधेयक का उद्देश्य कार्ययल और कार्मिक बल 'में महिलाओं की संख्या बढ़ाना है। 
तात्कौलिक रूप से इन संशोधनों से लगभग 48 लाख महिलाओं को लाभ होगा। 


प्रसूति अवकाश के दौरान महिलाओं को वेतन भी मिलेगा और तीन हजार रुपए का मातृत्व 
बोनस भी दियां जाएगा। 
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अवकाश का प्रारम्भ एवं समाप्ति * * नह ही; 


अवकाश साधारणतया कार्यभार छोड़ने से प्रारम्भ होता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्व 
दिवस को समाप्त होता है। अवकाश के प्रारम्भ होने के ठीक पहले व अवकाश समाप्ति के तुरन्त 
पश्चातं पड़ने वाले रविवार व अन्य मान्यता प्राप्त _अवकाशों को अवकाश के साथ उपभोग करने की 
स्वीकृति, अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है। अवकाश का आरम्भ सामान्यतः 
उस दिन से माना जाता है जिस दिन संबंधित कर्मचारी ,/ अधिकारी द्वारा अपने पद, कार्यालय का प्रभार 
हस्तान्तरित किया जाता है। इसी प्रकार अवकाश से लौटने पर प्रभार ग्रहण करने के पूर्व के दिवस को 
अवर्काश समाप्त माना जाता है। 


कुछ महत्वपूर्ण नियम - 

मूल॑ नियम 68 

अवकाश अवधि में अन्य व्यवसाय - बिना प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए कोई 
सरकारी सेवक॑ अवकाश काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है। नियमतः 


अवकाश काल में कोई भी राजकीय कर्मचारी अन्यत्र कोई सेवा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं कर सकता 
जब तक कि इस संबंध में उसके द्वारा सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर. ली जाए। 

मूल नियम 69 

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र - चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त किसी भी 
कर्मचारी 'को सेवा में योगदान करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके द्वारा 
निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि सक्षम अधिकारी चाहें तो 
अस्वस्थता के आधार पर लिए गए किसी अन्य श्रेणी के अवकाश के मामले में भी उपरोक्त स्वास्थ्य 
- प्रमाण पत्र माँग सकता है। 

मूल नियम 74 


मातृत्व (प्रसूति) अवकाश - प्रसूति अवकाश स्थायी अथवा अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को निम्न 
दो अवसरों पर प्रत्येक के सम्मुख अंकित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है। 


प्रसूति के सन्दर्भ में - प्रसूतावस्था पर अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 435 दिन की अवधि तक। 


यदि किसी मृहिला सरकारी सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हो तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत 
नहीं किया जा सकता, भले ही उसे अवकाश अन्यथा देय हो। फिर भी यदि महिला सरकारी सेवक के 
दो जीवित बच्चों में से कोई एक बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो यां विकलांग या अपंग 
हो अथवा बाद में उक्त स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो उसे अपवाद स्वरूप एक अतिरिक्त प्रसूति अवकाश 
स्वीकृत किया जा सकता है, परन्तु प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन अवसरों से अधिक स्वीकृत 
नहीं किया जाएगा। 


श्र 


अन्तिम बार स्वीकृत प्रसूति अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो चुके हों, तभी 
दोबारा प्रस्भबूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। 


गर्भपात के सन्दर्भ में - गर्भपात के मामलों में जिसके अन्तर्गत गर्भस्त्रावः भी है प्रत्यके अवसर पर 6 


सप्ताह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। | 
* अवकाश के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक कां प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। 
| 


मूल नियम 404 एवं सहायक नियम 453 


प्रसूति अवकाश को किसी प्रकार के अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है तथा अन्य प्रकार की छुट्टी 
के साथ मिलाया जा सकता है। 


सहायक :नियम 454 
अवकाश, वेतन 


ग्रसूति अवकाश की अवधि में अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश 
वेत्नन अनुम़न्य होता है। 


संहांयक नियम 453 


मातृत्व अवकाश आवेदन पत्र (प्रारूप) 


4 आवेदन का नाम 





7 ४ आए 
: 2 लागू अवकाश 
नियम-+-न्‍न्‍न्‍न्‍भ++ः जमाया जाययययएण जपाण 














विभाग /कार्यालय------+- ++- उन शक ० 
रे ! 





5 ४ 


वेतन--+ ----+- रा अमल मे > आम जम अल म पा 3 2-7 








6 अवकोश दिनांक --- ---++ 0.00 से दिनांक --------तक अपेक्षित है 
तथा उसेकी प्रकृति -- 98 


/ 


7 अवकाश मांगें: जाने का कारण 
8 पिछंली बार अवकाश दिनांक +न्‍न्‍त+ से दिनांक-------तक लिया गया था तथा उसकी 
प्रकृति --7-7---+-- 


9 अवकाश की अवधि में पता 





40 (क) 
(0) क्या एक मास / 30 दिन,45 दिन के औसत वेतन पर अवकाश अर्जित अवकाश का नकदीकरण 
अपेक्षित है? .. 





(2) यदि हां, तो किस दिनांक को व्स््द्डलन्त अर क 


44 (ख) क्‍या चालू कैलेन्डर वर्ष में इसके पूर्व अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्राप्त हुई है? 





अग्रेषणकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति /संस्तुति -“ भ:्रगए._-_-ः-ः 
आवेदक के हस्ताक्षर 


दिनांक; .. 'पदनाम 
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जननी सुरक्षा योजना 


उद्देश्य : सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना। 
पात्रता : समस्त गर्भवती महिलाएं प्रसव पश्चात्‌ इस योजना के अन्तर्गत पात्रता रखती हैं। 


लाभ का स्वरूप : जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला को शासकीय अस्पतालों में 
संस्थागत प्रसव करने पर निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मान्यता प्राप्त निजी 
अस्पतालों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं के अलावा अनुसूचित 
जाति और जनजाति की महिलाएं भी लाभ ले सकती हैं। - 


« शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली महिला को 4000 रुपए। 
« ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली महिला को 400 रुपए। 


« . शहरी क्षेत्र के लिए प्रेरक राशि 400 रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रेरक राशि 600 रुपए 
(दिनांक 04.04.2043 से प्रभावशील)। 


जननी एक्सप्रेस योजना 


उद्देश्य : जननी एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के उपचार एवं प्रसव हेतु तथा 04 

वर्ष आयु तक के बीमार बच्चों को स्वास्थ्य संस्थाओं तक नि: शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करना हैं। 

. जननी एक्सप्रेस वाहनों के सुचारू संचालन एवं मानीटरिंग हेतु वाहनों में जीपीएस फिटिंग अनिवार्य की 
. गई है। ः 


पात्रता : समस्त गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व एवं पश्चात तथा 0॥ वर्ष उम्र तक के बीमार बच्चों को इसे 
योजना के अंतर्गत लाभ की पात्रता पात्रता है। 


लाभ का स्वरूप : प्रदेश के सभी 54 जिलों में काल-सेंटर आधारित जननी एक्सप्रेस की सुविधा 
उपलब्ध है। जिले के काल-सेंटर पर कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने 
के लिए वहां उपलब्ध करने के लिए सूचित कर सकता हैं। काल-सेंटर पर सूचना मिलने पर सम्बंधित 
गर्भवती महिला के निवास की जानकारी ली जाती है तथा वहां पहुंचने के लिए निर्देशित किया जाता 
हैं। 


एमआआई -।08 सेवा के माध्यम से काल-स्सेंटर आधारित जननी एक्सप्रेस योजना का लाभ दिया जाता 
है। लगभग 30 मिनट से 60 मिनट में सम्बंधित गर्भवती महिला, बीमार नवजात शिशु तथा गंभीर 
कुपोषित बच्चों को तत्काल परिवनः सुविधा मिलने से जान बचाई जा सकती है। 
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जननी शिशु सुरक्षा योजना 


उद्देश्य : जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने का मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में 
गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं (जन्म से 30 दिवस तक) के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं 
उपलब्ध कराना। 


पात्रता : समस्त गर्भवती महिलाएं एवं 04 माह तक के बीमार नवजात शिशु। 


लाभ का स्वरूप : 
«निःशुल्क प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन हेतु - 300 रुपए” प्रति सामान्य प्रसव तथा 4600 
रुप्रए प्रति सिजेरियन ऑपरेशन के मान से राशि जिला आरसीएच कार्ययोजना में स्वीकृति की 
गई है। 
« . निःशुल्क आवश्यक प्रयोगशाला जांच्े (हीमोग्लोबिन, यूरिन, ब्लड ग्रुपिंग आदि) तथा सोनोग्राफी 
हेतु 300 रुपए प्रति महिला के मान से कार्ययोजना में राशि स्वीकृत की गई है। 
> निःशुल्क भोजन-50 रुपए प्रति महिला प्रतिदिन के मान से (सामान्य प्रसव होने पर 2 
दिन एवं सिजेरियन प्रसव हेतु 7 दिन तक) इस हेतु दिवसवार आहार तालिका के 
आधार पर चिकित्सालय में भोजन वितरण की व्यवस्था की जा रही है। 

> निःशुल्क रक्त व्यवस्था- 300 रुपए प्रति ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मान से राशि उपलब्ध 
कराई गई है। 

निःशुल्क परिवहन व्यवस्था - 

* निवास से स्वास्थ्य संस्था तक आने के लिए 

> आवश्यकतानुसार उच्च स्वास्थ्य संस्था में रेफरल 
> डिस्चार्ज होने के पश्चात्‌ स्वास्थ्य. संस्था से निवास तक छोड़ने के लिए। 

० प्रसव पूर्व तृतीय अथवा चतुर्थ जांच शासकीय स्वास्थ्य संस्था में चिकित्साक द्वारा कराने हेतु 
तथा आकस्मिकता की स्थिति में निवास से चिकित्सालय तक रेफरल परिवहन की आवश्यकता 
होती है तो ऐसी स्थिति में जननी एक्सप्रेस एवं ईएमआआई-408 के माध्यम से निःशुल्कथ 
प्रर्िहन व्यवस्था | के - 


०१ वर्ष तक के बीमार शिशु हेतु निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं 
निःशुल्क दवाएं एवं सामग्री 

हा निःशुल्क जांच (समस्त) 

* निःशुल्क रक्त व्यवस्था 


निःशुल्क परिवहन व्यवस्था- निवास से स्वास्थ्य- संस्था) तक आने के लिए, आवश्यकतानुसार 
उच्च स्वास्थ्य में रेफरल तथा डिस्चार्ज होने के पश्चात्‌ स्वास्थ्य संस्था से निवास तक छोड़ने के 
लिए ' 


सभी प्रकार के उपभोक्ता शुल्क (रोगी कल्याण समिति) से छूट 


पोषण आहारऔर मातृत्व हक 
इंदिरा गांधी मारतूँहवः सहयोग योजना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधान के सन्दर्भ में) 


- राष्ट्रीय खांद्य सुरक्षा कानून में प्रावधान है कि प्रत्येक गर्भवती, धात्री महिला निम्नलिखित के लिए 
हकदार होगी - 
(क) : गर्भावस्‍था और शिशु जन्म के पश्चात छः माह के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से 
निशुल्क भोजन मिलेगा 
(ख) कम से.कम छः हजाए रूपए का, ऐसी किस्तों में, जो केम्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं 
“ प्रसूति फायदा; परन्तु केन्द्रीय या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित रूप से 
नियोजित सभी गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं अथवा वे जिनको तत्समय 
: प्रवत्त किसी विधि (कानून) के अधीन वैसे फायदे मिल रहे हैं, वे इन फायदों की हंकदार नहीं 
होंगी; 


स् 
8] पु 
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ल्ाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक ऊँ 
।. प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम: 





हा । 


भारत का संविधान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान अधिकार प्रदान करता है। महिलाओं को 
कार्य करने के लिए किसी भी क्षेत्र या व्यवसाय को चुनने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में 
महिलाओं के साथ घर और घर के बाहर दोनों जगह भेदभाव होता है। 


भेदभाव, अधिकतर, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा का रूप ले लेता है। इसके अलावा, 
उत्पीड़न मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। बार-बार शारीरिक उत्पीड़न यौन 
उत्पीड़न या यौन हिंसा का रूप ले लेता है। सामान्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न और कार्यस्थलों पर यौन 
उत्पीड़न बहुत कड़वी वास्तविकता है जिसका कार्यशील लड़कियों और महिलाओं द्वारा दिन प्रति दिन 
सामना किया जाता है। 


कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्‍या है ? 


सरल शब्दों में, इसे कार्यस्थल पर महिला सहयोगियों के खिलाफ पुरुष सहयोगियों की ओर से अवांछित 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यौन सम्पर्क, टिप्पणी या आचरण के रुप में समझा जा सकता है। 


इस प्रकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शारीरिक के साथ ही मानसिक पहलुओं को भी शामिल करता 
है। यद्यपि इसे परिभाषित करना कठिन है कि कार्यस्थल पर यौन हिंसा गठित करने वाले तत्व क्या है, 
लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान बनाम विशाखा केस 4997 में इसे इस प्रकार परिभाषित किया 
हैः ॥ ' 

“कोई भी अस्वीकृत यौन निर्धारित व्यवहार (प्रत्यक्ष या दबाब में) शारीरिक सम्पर्क या प्रस्ताव, यौन 
अनुग्रह के लिए मांग या प्रार्थना, अश्लील टिप्पणी, अश्लील साहित्य या यौन प्रकृति के अन्य अप्रिय 
शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण को शामिल किया जाता है।” 

इस प्रकार, उपर्युक्त परिभाषा ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि पुरुष द्वारा एक महिला कर्मचारी के खिलाफ 
किसी भी प्रकार का अप्रिय यौन अश्लीलता वाला व्यवहार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की तरह की 
समझा जाएगा। 

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के कारण 

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण आमतौर पर पूरे 
समाज में प्रचलित हैं, लेकिन कुछ विशेष रुप से कार्यस्थल पर किए जाते हैं। उनमें से कुछ की नीचे 
व्याख्या की जा रही है : 


कार्यस्थल - किसी कामकाजी महिला के लिए कार्यस्थल वह है, जहां नौकरी या सेवा शर्तों के 


मुताबिक उसकी मौजूदगी जरूरी हो और जहां वह अपने कर्तव्यों का निष्पादन करती हो। इस परिभाषा 
33 हु 


में घरेलू नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए घर और मैदानी अमले से जुड़ी महिला के: लिए संबंधित 
क्षेत्र उसका, कार्यश्थल होगा। अगर महिला की नियुक्ति अनुबंध पर या अशंकालिक रूप से की गई है, 
तब भी उसके लिए कार्यस्थल की मूल परिभाषा ही लागू होती है और इसके तहत कार्यालयीन 
समयावधि में महिला की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कोई काम नहीं कराया जा सकता,जो यौन उत्पीड़न के 
दायरे में आता है। 


पितृसत्तात्मक संरचना - महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के उत्पीड़न या हिंसा के पीछे का सामान्य 
कारण हमारे समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक संरचना है जहां एक पुरुष सदैव अपने आप को जीवन के 
हरेक पहलू में महिलाओं से अधिक स्वयं को सर्वशक्तिमान समझता है। यह श्रेष्ठता अपने आप में 
महिलाओं और कार्यशील महिलाओं के खिलाफ विभिन्‍न प्रकार 'के जटिल भेदभावों को व्यवहार में प्रकट 
करती है। कई बार, एक पुरुष कर्मचारी यह नहीं चाहता कि उसके साथ कोई महिला सहयोगी बराबरी 
के साथ काम करे या वो कार्यालय में उससे ऊंचे स्तर पर॑ पहुंचे, और उसे असहज बनाने, नीचा 
दिखाने के लिए उसका उत्पीड़न करते हैं। 


यौन विकृति - इसके अलावा, कुछ निश्चित लोगों की विकृत यौन मानसिक प्रवृति भी कार्यस्थल पर 
यौन उत्पीड़न के प्रमुख कारणों में से एक है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अधिक से अधिक 
महिला कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है, वहीं से कुछ इस तरह के यौन विकृत व्यवहार में लिप्त 
पुरुषों की पहुंच को आसान बना दिया है। ; ! 


कार्यस्थल' पर ईर्ष्या - कार्यस्थल पर ईर्ष्या भीं महिलाओं के (खिलाफ इस तरह के अपराधों का कारण 
है, एक पुरुंष कर्मचारी अपने नियोक्ता द्वारा अपनी महिला सहयोगी को सफलता, प्रमोशन या प्रोत्साहन 
प्राप्त करतें हुए नहीं देखना चाहता। और ईर्ष्या के कारण, वो उसे विकृत यौन व्यवहार से उत्पीड़ित 
करता है। यह भी पुरुष की कथित श्रेष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है कि महिलाएं. कभी भी पुरुषों से बेहतर 
नहीं हो सक्रती। 


अंवमाननाँ और अपमान की भावना - इन कारणों के अलावा, पुरुषों के बीच में महिलाओं के लिए 
एक - सामान्य अवमानना और अपमान की भावना भी एक प्रमुंख कारण है जहां महिलाएं केवल पुरुषों 
द्वारा अपनी ग्रौन इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम होती है| हम अपने घरों में महिलाओं का सम्मान 
करते हैं, लेकिन समाज में अन्य महिलाओं के साथ इस तरह क़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कार्यस्थल 
पर महिलाएं अलग नहीं होती है, पुरुष सहयोगी उन्हें केवल खेलने का एक माध्यम समझते हैं, अभद्र 
टिप्पणी और जोक्स, अश्लील हरकत, यौन प्रकृति की गपशप आदि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ 
किए जाने. वाले कार्य हैं। यद्यपि हमारे समाज में हम महिलाओं का सम्मान और पूजा करने का दावा 
करते हैं, लैकिन वास्तविकता में महिलाओं के खिलाफ किए जाने वाले विभिन्‍न प्रकार के अपराध दिखाते 
हैं कि हमारें दावे सिर्फ एक झूठ से अलग कुछ नहीं है। 


कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान 


: वैधानिक रूप से, 2043 तक, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक विशेष अपराध की तरह नहीं था। यहां 
तक कि, भारतीय दंड संहिता, 860 में कार्यस्थल जरुर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले को 


एक अलग अपराध के रूप में सुलझाने के लिए कोई अलग धारा नहीं थी। केवल यौन उत्पीड़न को 
परिभाषित किया गया था और आईपीसी की धारा 354 के अन्तर्गत इसे दंडनीय अपराध बनाया गया 
था। इस प्रकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में आज तक इसी धारा के अन्तर्गत फैसला 
लिया जाता है। 


विशाखा दिशा-निर्देश 


राजस्थान बनाम विशाखा केस के समय, भारत के सर्वोच्चन न्यायालय ने 4997 में आईपीसी के इस 
दोष और बचाव के रास्तों को पहचाना और एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जहां कुछ निश्चित दिशा 
निर्देश दिए गए थे, जिन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संगठनों को महिला कर्मचारियों को 
सुरक्षा देने और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अनुसरण करने का आदेश दिया था। 


ये दिशा निर्देश नियोक्ता के लिए अपनी महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए 
अनिवार्य किए गए। इस प्रकार प्रकरण में किसी भी शिकायत पर उचित कार्यवाही को अनिवार्य बनाया 
गया। यह निर्देश दिए गए कि प्रत्येक संगठन के पास इस तरह के दुर्व्यवहार पर कार्यवाही करने के 
लिए शिकाग्रत समिति हो जिसकी अध्यक्षता एक महिला करे। यौन उत्पीड़न को निषेध करने वाले 
नियमों को अधिसूचित और प्रसारित किया जाए। नियमों के उल्लंघन के मामलों में अर्थदंड भी लगाया 
जाए। नियोक्ताओं को तीसरे पक्ष द्वारा उत्पीड़न से उनकी महिलाओं के कर्मचारियों की रक्षा करने के 
लिए निर्देशित किया गया। 


केवल यही दिशा निर्देश, पिछले ॥9 सालों, से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को निषेध 
करने के सन्दर्भ में किए गए प्रावधान है, और केवल वर्ष 2043 में, भारत की संसद ने महिलाओं के 
साथ. इस प्रकार के उत्पीड़न के लिए एक विशेष अधिनियम लागू किया जिसे कार्यस्थल पर महिलाओं 
के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) का नाम दिया। 
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भारत एक स्वत्रंत देश है। यहां सभी को समानता से जीने, रहने का मौलिक अधिकार होने के बावजूद 

महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। हालांकि, महिला उत्पीड़न रोकने के लिए समय-समय पर कई 

कानून निर्मित किए गए हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति हिंसा, ग्रामीण एवं शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक 
रूप से विद्यमान है। 

घरेलू हिंसा और मौलिक अधिकार 

घरेलू हिंसा में पीड़ित महिला के मौलिक और मानवीय अधिकारों का हनन होता है। इसका उसके 

शारीरिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन गंभीर प्रभाव तो होता ही है उसके सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन पर 

भी विपरीत प्रभाव होता है। 

क्या है घरेलू हिंसा ? . 

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया 

है। अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार हिंसा के प्रकार - 

* शारीरिक हिंसा - मारपीट करना, लात मारना, धक्का देना, थप्पड़ मारना या अन्य रीति से. 
शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाना। 

* लैंगिक हिंसा (उत्पीड़न) - शारीरिक संपर्क, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध 
करना, अश्लील साहित्य दिखाना आदि। 

« मौखिक और भावनात्मक हिंसा - अपमान करना, अपशब्दर कहना, बालक संतान न होने के 
लिए प्रताड़ित करना, दहेज लेने के लिए प्रताड़ित करना, नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, 
अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना आदि। 

महिला अधिकारों का हनन और कानून 

भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा की गई क्रूरता, मारपीट से 

लेकर कैद में रखना, खाना न देना व दहेज के लिए प्रताड़ित करना आदि, के अंतर्गत अपराधियों को 3 

वर्ष तक के दंड का प्रावधान है। 


कानून के मुख्य प्रावधान 


* महिलाओं के अधिकार - घरेलू हिंसा के मामले में महिलाएं आरोपी व्यक्ति / व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश 
प्राप्त कर सकती हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 48 के अधीन महिलाओं 
को निम्न्‌ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं : 
]. महिला या उनके बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा या. कोई अन्यन कार्य रूकवाने के लिएं। 
2; महिला के स्त्रीधन, आभूषण, कपड़ों इत्यादि का कब्ज़ा दिलवाने के लिए। 
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के : न्यायालय की अनुज्ञा के बिना बैंक खातों या लॉकर का प्रचालन न करने देने के लिए। 
शिकायत कहां करें ? 
किसी भी प्रकार की हिंसा या प्रताड़ना की शिकायत महिला अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में दर्ज 
करवा सकती है। वे अपने परिजनों एवं मित्रों को भी हिंसा के बारे में जानकारी दे सकती हैं 
और उनकी मदद से प्रकरण दर्ज करवा सकती हैं। 
भारतीय दंड संहिता 
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम को हमें भारतीय दंड संहिता में दर्ज ने प्रावधानों के 
साथ जोड़ कर देखना जरूरी है। 
498 ए (भारतीय दंड संहिता) -- यह धारा महिला हितों की रक्षा करती है। इस धारा के. अंतर्गत 
आने वाले दंडनीय अपराध के बारे में न्यायालय विचार नहीं करेगा, लेकिन निम्नतलिखित बिन्दुओं पर 
तंब विचार किया जाएगा, जब - 
*« पुलिस की रिपौर्ट में उपलब्ध तथ्यों में अपराध प्रमाणित. होता हो। 
«यदि शिकायत इन व्यक्तियों द्वारा की गई हो - 
«  पैड़ित द्वारा 
पीड़ित के पिता, माता, भाई, बहन या पिता या माता के भाई-बहन द्वारा 
« पीड़ित महिला के खून के सम्बन्धित, विवाह से सम्बन्धित. या नया यालय की अनुमति से गोद लिए 
गए व्यक्ति द्वारा। 


आईपीसी (भारतीय दंड संहिता अधिनियम) की घारा 354 - भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 
धारा 354 पूरी तरह से महिला के सम्मान और सुरक्षा के लिए समर्पित है। किसी भी कारण से अगर 
महिला के शील (बलात्कार छोड़कर), लज्जा, मर्यादा या सुरक्षा पर हमला होता है तो इस धारा के तहत 
दो साल तक की सजा का प्रावधान है। सरकार ने आईपीसी की इस धारा में चार महत्वपूर्ण उपधाराएं 
जोड़ कर इसे व्यापक बनाया है। पहली उपधारा 354 ए यौन शोषण को परिभाषित करती है, दूसरी 
उपधारां 354 बी महिला के मान की सुरक्षा से जुड़ी है, तीसरी उपधारा 354 सी पुरुष द्वारा घूरने को 
अपराध बताती है और चौथी उपधारा 354 डी महिला का पीछा करने को. अपराध मानती है। 


महिला अधिकारों का हनन और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 


आमतौर पर महिलाएं परंपरा और संस्का रों के नाम पर काफी हद तक घरेलू हिंसा को बर्दाश्त करती 
हैं, लेकिन घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा से प्रभावित सभी 
महिलाओं की रक्षा की संभावना है। 


इस अधिनियम के तहत विवाहित महिला के साथ-साथ अविवाहित, विधवा, बिना विवाह साथ रहने वाली 
महिला, दूसरी पत्नी के तौर पर रहने वाली महिला व 48 वर्ष से कम के लड़की व लड़का सभी को 
संरक्षण देने का प्रयास किया गया है। इस कानून में महिलाओं को घर में रहने का अधिकार, संरक्षण, 
बच्चों की कस्टडी व भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, जो किसी और कानून में संभव 
नहीं है। जैसे आईपीसी की धारा 25 के तहत विवाहित महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार मिलता 


3 


३५): 


है, लेकिचः/ज्ैंगैर कहर के या दूसरी पत्नी के तौर पर रहने वाली महिला को यह धारा भरण पोषण का 


हक नहीं देती। ॥ . 
भारतीद्य*दंड ० ४] की धाराएं तथा उसमें सजा के प्रावधान 





इन धारओं' के अैत्नर्गत महिला अधिकारों और उनके आत्म सम्मान की का प्रावधान है। साथ ही किसी 
भी महिला पर हॉने वाले अत्याचार या प्रताड़ना के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी सजा का प्रावधान है। 
« -अपंहरण, # या महिला को शादी के लिए मजबूर करना - धारा 366 - ॥0 वर्ष की सजा 
«  प्रहल्ली पत्क्ी:के जीवित रहते दूसरा विवाह करना- धारा 494| -7 वर्ष की सजा 
*« पतिथया जुँसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता- -धारा 498 ए -3 वर्ष की सजा 
« बेईज्ज़ती करना, झूठे आरोप लगाना- धारा 499 - 2 वर्ष की| सजा 
*« टहेंज- । हरी 304 क - आजीवन कारावास की सजा 
« दहेज मूत्यु. - धारा 304 (ख) आजीवन कारावास की सजा 
« आत्महत्या के लिए दबाव बनाना - धारा 306 -0 वर्ष की सजा 









सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य एवं अश्लील गीत गाना + धारा 294-3 माह कैद या जुर्माना 
. या दोनों हक साथ की सजा ] 5.४ 

* “महिला को शील भंग करने की मंशा से की गई अश्लील हरकत - धारा 354 -2 वर्ष की सजा 
« महिला कौःसाथ अश्लील हरकत करना या अपशब्द कहना - धारा 509 -4 वर्ष की सजा 

न >- धारा 376 -40 वर्ष तक की सजा या उम्रकैद 

सहमति के बगैर गर्भपात करवाना- धारा 333 - आजीवन कारावास या ॥0 वर्ष: 





नए 





नियम 2006 अंतर्गत घरेलू हिंसा से, जिसमें 







मानसिक, लैंगिक, आर्थिक, मौखिक और भावनात्मक आदि प्रकार. की हिंसा शामिल है, 
संरक्षण एवं सहायता का अधिकार उपलब्ध कराता है। ह 

2. यम एवं नियम में विभाग द्वारा 'ऊषा किरण योजना“संचालित है। 

3. रण योजना में पीड़िता को अस्थायी आश्रय, सहाय॑ता, विपरण व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, 


| आवश्यक प्रशिक्षण, इसके लिए शासन ने 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास 
भ्ररियोम्लना अधिकारी ,/ ब्लाक स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी) नियुक्त किए हैं। 
4... +:' प्रदेश है 48 सेवा प्रदाता-पुलिस परिवार परामर्श, केन्द्रों को जिला स्तर पर पंजीकृत किया गया 
: हैं एवं|शिष जिलों सिंगरौली, अलीराजपुर को नजदीक के जिलों से जोड़ा गया है।. ' 
5. -६-:॥ ब्कीक स्तरीय परिवार परामर्श केन्द्र एवं 30 शासक़ीय // अशासकीय संस्थाओं , को सेवा 
ब्राश्रय गृह के लिए पंजीकृत किया गया है। 
र्गत संचालित आश्रयगृहों को अनुदान उपलब्ध करया गया है। 











प्रथम सूचना रिपोर्ट (गार) 


यदि कोई भी पीड़ित महिला थाने में जाकर किसी भी अत्याचार -अथवा हिंसा की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज 
कराना चाहती है तो वह अपने निम्न अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :- 


रिपोर्ट दर्ज करवाने के समय अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को अपने साथ ले जाएं। एफआईआर को 
स्वयं पढ़ें या किसी और से पढ़वाने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें। शिकायतकर्ता को एफआईआर 
की एक प्रति निशुल्कई दी जाए। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने पर आप वरिष्ठ पुलिस 
अधिकारी अथवा स्थानीय मजिस्ट्रेट से सहायता मांगी जा सकती है। 


गिरफ्तारी के समय 


अगर कोई महिला पुलिस की नजरों में दोषी है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है तो वह अपने 
इन अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं - 


« आरोपी महिला को गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। गिरफ्तारी के समय महिला को 
हथकड़ी न लगाई जाए। हथकड़ी सिर्फ मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही लगाई जा सकती है। 
महिला अपने वकील को बुलवा सकती है। अगर वह वकील रखने में असमर्थ है तो 
निःशुल्क कानूनी सलाह की मांग कर सकती है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आरोपी 
को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। गिरफ्तारी के समंय आरोपी के किसी 
रिश्तेदार या मित्र को साथ थाने जाने दिया जाए। 


गिरफ्तारी की स्थिति में 
अगर पुलिस किसी महिला को गिरफ्तार करके थाने में लाती है तो आपको निम्न अधिकार. प्राप्त हैं : 


गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला को महिलाओं के लिए बने पृथक कमरे में ही रखा जाए। 
उसके साथ मानवीय व्यवहार हो। जोर-जबरदस्ती करना गैरकानूनी है। पुलिस द्वारा पिटाई 
करनें या दुर्व्यवहार किए जाने पर मजिस्ट्रेट से चिकित्सकीय जांच की मांग की जा सकती है। 
यह चिकित्सकीय जांच केवल महिला चिकित्सक ही करेगी। 


गिरफ्तारी के दौरान छेड़छाड़ 


महिला आरोपियों के साथ पूछताछ के दौरान कभी-कभी छेड़छाड़ के मामले भी सामने आते हैं। ऐसा 
होने पर आरोपी महिला निम्ने अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं :- 


पूछताछ के लिए थाने में या कहीं और बुलाए जाने पर इंकार कर सकती है। महिला से 
पूछताछ केवल उनके घर पर तथा परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में ही की जाए। महिला के 
शरीर की तलाशी केवल दूसरी महिला द्वारा ही शालीन तरीके से ली जाए। तलाशी से पहले 
आरोपी महिला पुलिसकर्मी की तलाशी ले सकती है। 
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जमानत के अधिकार 


अपराध दौं प्रकार के होते हैं- जमानती व गैर जमानती| यह महिला आरोपी “का अधिकार है कि 
पुलिस यह बताए कि अपराध जमानती है या गैर जमानती। जमानती अपराध में जमानत पुलिस थाने में 
ही 'होगी। यह आरोपी का. अधिकार है। गैर जमानती अपराध में जमानत मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही हो 
सकती है। इसके लिए आरोपी को अदालत में जाना पड़ेगा। * 


विवाह कां अधिकार और स्त्री का अधिकार । 


नीता अपने दोस्त राजीव से शादी करना चाहती है। पश्चिमी उत्तरप्रदेश के एक कस्बे की रहने वाली 
नीता 49 साल की है और -उसका क्लासमेट राजीव 24 साल का, लेकिन नीता के परिवार के लोग 
शांदी की इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राजीव उनके हिसाब से नीची जाति का है (सभी नाम 
काल्पनिक)। ऐसे में नीता क्या करे ? अपना मन मारकर बैठ जाए या फिर कानून की मदद ले ? 


मामला अगर 4955 से पहले का होता तो शायद कानून नीता. की कम ही मदद कर पाता, लेकिन आज 
के हालात में कानून पूरी तरह नीता के साथ है। हिंदू मैरिज एक्ट ॥955 के पारित होने के बाद नीता 
को पूंरा हक है कि वह दुनिया के किसी भी पुरुष के साथ शादी कर सकती है। दरअसल, हिंदू मैरिज 
एक्ट 4958 बनने से पहले शादी को एक संस्कार माना जाता था, लेकिन अब यह संस्कार और अनुबंध 
(कॉन्ट्रेक्ट) दोनों का मिला-जुला रूप है। 
एक्ट की धारा 5 के मुताबिक, कोई अकेली महिला (कुंवारी, विधवा या तलाकशुदा) अपनी मर्जी से शादी 
कर सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह कानूनी सहमति देने लायक हो, मानसिक रूप 
. से रंवस्थ' हो, उसे ऐसी कोई मानसिक बीमारी न हो, जिससे उसे बच्चे पालने में कठिनाई हो और 
उसकी उंम्र कम-से-कम 48 साल हो। इसके. अलावा, अपने होने वाले पतिं के साथ उसका खून का 
रिश्ता नहीं होना चाहिए। * 


नीता इन सभी शर्तों को पूरा करती है। ऐसे में कानून उसे राजीव से शादी करने की इजाजत देता है। 

नीता यह शादी अपने या फिर अपने दोस्त राजीव के घर तय रीति-रिवाजों के मुताबिक कर सकती है। 

जहां सप्तपदी का रिवाज है, वहां सातवां फेरा लेते ही शादी पूर्ण मान ली जाती है। पांडिचेरी में सूर्य 

मारिया थारी और सिरथिरुत्था जैसी विवाह पद्धति प्रचलित हैं। इन पद्धतियों में रिश्तेदारों, दोस्तों और 

दूसरे लोगों की मौजूदगी में : 

(0) यरुंवक-युवती द्वारा अपनी भाषा में जो कम-से-कम दो और लोगों को समझ आती हो, 
एक-दूसरे के सामने सिर्फ यह कहने से कि मैंने तुम्हें पति या पत्नी स्वीकार किया, विवाह पूर्ण 
मान लिया जाता है। या 


2) युवक-युवती अगर एक-दूसरे को जयमाल और अंगूठी पहना दें तो भी उनका विवाह माना 
जाता है। या द 


3) थाली बांधने पर भी विवाह हो जाता है। तमिलनाडु में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के 
लिए ऐसे विवाह ज्यादा प्रचलित हैं। 


यहां यह. महत्वपूर्ण है कि तय रीति-रिवाजों के मुताबिक विवाह करने के उपरांत नीता और राजीव को 

अपने विवाह का कोर्ट से पंज़ीयन करा लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ऐसे 

रीति-रिवाजों से शादी करने के बाद पंजीयन करवाया जाना चाहिए | राज्यों को यह छूट दी गई है कि 

वे कानून बनाकर अपने यहां विवाह का पंजीयन आवश्यिक बना दें। इस तरह का कानून महिलाओं के 

लिए लाॉमभंप्रंद है। वीसा-पासपोर्ट जैसे तमाम जरूरी कागजात बनवाने और विवाह व उससे संबंधित 
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बातों को साबित करने में शादी के सर्टिफिकेट का अहम रोल होता है। जायदाद में हिस्सा लेने या पति 
के मरने पर अपना हक लेने में भी विवाह का प्रमाणपत्र बहुत उपयोगी साबित होता है। 


इसके, अलावा, विवाह को पंजीकृत करवाने के बाद महिला कई तरह के धोखों से बच सकती है। 
कभी-कभी पति द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है, लेकिन वह सप्तपदी या दूसरे रीति-रिवाज से 
नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में भी विवाह का पंजीयन सहायक साबित होता है। कम उम्र की 
लड़कियों या तथाकथित निचली जाति व गरीब लड़कियों के साथ इस तरह के धोखे अक्सर होते हैं। 
आदिवासी: क्षेत्रों में तो ऐसा भी देखने में आया है कि बाहर से आए लोग वहां की लड़कियों के साथ 
झूठा विवाह कर लेते हैं और उनसे संबंध बनाने के बाद उनका साथ छोड़ जाते हैं। जाहिर है, अगर 
नीता और राजीव भी अपने विवाह का पंजीयन करवा लें तो उपरोक्तब तमाम परेशानियों से बच सकते 
हैं. पर 


भरण-पोषण का अधिकार 


भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 493 की धारा 425 के मुताबिक पत्नी, बच्चों व माता-पिता क़ो भरण 
पोषण का कानूनी अधिकार है, वहीं पति, पिता और पुत्रों को पत्नी, बच्चों व माता-पिता के भरण पोषण 
की जिम्मेंदारी दी गई है। 

भरण-पोषण से संबंधित गवाही - भरण-पोषण के खर्चे से संबंधित कानूनी कार्यवाही के संबंध में 
दी गई संभी गवाहियां स्त्री के पति या संतान के पिता और उसके वकील की मौजूदगी में पेश की 
जाएगी तथा उसकी कार्यवाही उसी प्रकार रिकॉर्ड की जाएगी जैसे समन वाले मुकदमे के मामलों में 
होती है| अगर प्रतिवादी (पति अथवा पिता) जानबूझकर समन को लेने से इनकार करता हैया 
जानबूझकर अदालत में हाजिर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट मुकदमे की सुनवाई और फैसला एकतरफा 
कर सकता है। किसी एकतरफा फैसले को, ठोस वजह की बुनियाद पर उसकी तारीख के 3 महीने के 
अंदर अर्जी देकर रद्द कराया जा सकता है। अदालत लागत भुगतान के बारे में आदेश ज़ारी कर सकती 
है। 


भरणं-पोंषण के लिए प्रार्थी (पत्नी) के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र - विधिमान्य विवाह का प्रमाणपत्र, 
_प्रतिवादी/ के भरण-पोषण के पर्याप्त साधनों का प्रमाणपत्र, स्वयं के भरण-पोषण की असमर्थता का 
प्रमाणपत्र , क्रूरता का प्रमाण पत्र तथा इस मामले से संबंधित अन्य कोई प्रमाणपत्र | 


त्तलाक के बाद बच्चों का संरक्षण 


बच्चों की उम्र 5 साल होने तक उनके संरक्षण की जिम्मेदारी तथा अधिकार मां का है। अगर यह 
साबित हो जाए कि माता का चरित्र बहुत खराब है या उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है तो बच्चे 
की देखरेख की जिम्मेदारी पिता को सौंपी जा सकती है। अगर बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी मां को 
सौंपी गई है, लेकिन उसके पास आमदनी के पर्याप्त साधन नहीं हैं तो अदालत पिता को मां और बच्चे 
के गुजारे के लिए खर्च देने का आदेश दे सकती है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुताबिक बच्चे 
गुजारा भत्ता के तब तक हकदार हैं, जब तक कि वे अवयस्क (8 साल के) नहीं हो जाते हैं। 


अवयस्क की देखरेख का अधिकार - अठारह साल से छोटा व्यक्ति अवयस्क या नाबालिग मान 
जाता है। वह संपत्ति के लेनदेन का करार नहीं कर सकता है। नाबालिग के माता-पिता उसके 
स्वाभाविक अभिभावक माने जाते हैं। अगर माता-पिता जीवित नहीं हैं तो न्यायालय किसी और को 
अभिभावक नियुक्ति कर सकता है। पिता (और उसकी मृत्यु के बाद मां) अपनी वसीयत द्वारा भी किसी 
को अभिभावक नियुक्त कर सकता है। 
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गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक 





जन्म लेने का अधिकार और लिंग परीक्षण 


इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हमारे समाज में बेटियों को बराबरी का स्थान नहीं दिया 
गया। लड़कों को समाज में संसाधन माना जाता है जबकि लड़कियों को संपत्ति; उन्हें खुद 
के जीवन, शरीर, सोच और व्यक्तित्व पर पूरा अधिकार नहीं मिलता है। पिछले 30-40 सालों 
में एक नई व्यवस्था, नए व्यवहार ने जन्म लिया है; वह व्यवहार है यह पता करने का कि 
गर्भ में जो भ्रूण (गर्भ में रहने वाला बच्चा) है, उसका लिंग क्‍या है ? जो बच्चा जन्म लेने 
वाला है वह लड़का है या लड़की ! इसे जन्म से पहले ही लिंग परीक्षण कहा जाता है। 
लिंग परीक्षण करने वाली तकनीक को अल्ट्रासाउंड-सोनोग्राफी कहा जाता है। अपने आप में 
यह तकनीक गलत नहीं है। वास्तव में इसका उपयोग गर्भवती महिला और उसके बच्चे की 
सुरक्षा और बेहतरी के लिए किया जाना था; किन्तु लैंगिक भेदभाव की सामाजिक विसंगति 
कई विशेषज्ञों के लिए “व्यापार का अवसर” बन गयी। वे इस तकनीक का उपयोग लिंग 
परीक्षण के लिए करने लगे। 


जब अल्ट्रासाउंड-सोनोग्राफी तकनीक का उपयोग गर्भ में रहने वाले बच्चे के लिए किया 
जाने लगा, तो संकट और बढ़ गया। कई परिवारों में जैसे ही पता चलता कि गर्भ में पल 
रहा बच्चा लड़की है, उसे गर्भ में ही मारा .जाने लगा। इसे लिंग परीक्षण आधारित गर्भपात 
कह सकते हैं। 


जरा सोचिये कि गर्भ में बच्चे के लिंग की पहचान करके लड़की होने पर उसे मार देना; 
क्या एक सभ्य समाज का सूचक है? भारत में लिंग परीक्षण और लिंग परीक्षण आधारित 
गर्भपात को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्थाएं हैं; किन्तु ये कानूनी व्यवस्थाएं 
पूरी तरह से लागू हो न सकीं; क्योंकि इस अपराध में समाज का भी एक तबका शामिल है। 
प्रायोगिक / मैदानी काम की श्रृंखला में हमें यह पहल करना है कि लड़कियों के अस्तित्व, 
स्वतंत्रता, गरिमा और सम्मान पर गांव, बस्ती /वार्ड में गंभीर चर्चाएं हों, बहस हो और ग्राम 
सभा-पंचायत के जरिए यह सुनिश्चित किया जाए कि समुदाय में किसी भी तरह का लैंगिक 
भेदभाव न हो। 


वहाँ यह चर्चा हो कि गर्भ में बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना या जन्म के बाद नवजात 
लड़की के साथ दुर्व्वहार करना या उसकी हत्या करना या उसके जीवन के साथ 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से खिलवाड़ करना अमानवीय काम है, यह सामाजिक-कानूनी अपराध 
है। हमें केवल चर्चा नहीं करना है, बल्कि यह नज़र भी रखना है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी 
घर, परिवार या समुदाय में लड़कियों के साथ भेदभाव--दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है ! अच्छे 





से यह चर्चा हो कि लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए कड़े कानून तो हैं ही, साथ में 
गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 4994 भी 
लागू है। हमें इस कानून को लागू करने और करवाने के लिए सामाजिक माहौल बनाना है। 


कुछ महत्वपूर्ण कानून और उनके प्रावधान 


* भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार किसी भी गर्भवती महिला का स्वैच्छा 
से गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के प्रयोजन से न किया जाएए तो इसमें 
तीन साल की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। 


० भारतीय दंड संहिता की धारा 33 के अनुसार यदि महिला की सहमति और इच्छा 
के बिना गर्भपात कराया जाता है, तो आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान 
है। 


* भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार किसी के द्वारा किसी महिला का 
गर्भपात करके के मकसद से किये गए कार्यों से यदि किसी महिला की मौत हो 
जाये, तो इसके लिए 40 साल की जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। 


न भारतीय दंड संहिता की धारा 35 के अनुसार शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने 
या जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु सुनिश्चित करके लिए किये गए कार्य के 40 
साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। 


* गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 4994 
के अनुसार गर्भ धारण करने और प्रसव से पहले लिंग परीक्षण करना और करवाना 
(दोनों कार्य) कानूनी अपराध हैं। 


* लिंग चयन या परीक्षण के लिए किसी भी रूप में मदद करना या विज्ञापन के जरिये 
उसका प्रचार करना भी कानूनी अपराध है। इसके लिए 3 से 5 साल तक की कैद 
और १0 हज़ार से लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। 


गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) 
अधिनियम, 4994 


लड़के और लड़कियों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक गैरबराबरी और 
भेदभाव को दर्शाता है हमारे देश का लिंग अनुपात। भारत में हालिया जनगणना (20 4) के 
मुताबिक 4000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। लेकिन 6 साल से कम उम्र के बच्चों 
की कुल संख्या में लिंग अनुपात 949 है, यानी बच्चियों की संख्या कम हो रही है। यह 
हमारी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की चरित्र ही है जो लड़कियों के साथ केवल भेदभाव ही नहीं 
करता है, बल्कि उन्हें जन्म लेने भी रोक देता है। कई इलाकों में लड़कियां अगर जन्म ले 
भी लें, तो बहुत छोटी उम्र में उनकी हत्या ही कर दी जाती है। कारण - लैंगिक भेदभाव से 
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पानी यह अमानंब्रीय सोच और व्यवहार की पुरुष से ही परिवार, समाज और जीवन चलता 
है। उसी से' सम्झ्नान भी है और उसी से सम्पन्नता भी 


स्वास्थ्य विज्ञान के तहत सुरक्षित प्रसव के लिए महिला और गर्भ में रह रहे बच्चे की जांच 
के लिए अल्ट्रा साउंड-सोनोग्राफी की तकनीक आई। इसी तकनीक का उपयोग गर्भ में ही 
बच्चे के लिंग की पहचान के लिए किया जाने लगा। विशेषज्ञ समाज - परिवार - सम्बंधित 
सदस्य को जांचु करके यह बताने लगे कि गर्भ में लड़का है या लड़की, इसी के आधार पर 
जब यह पता चलने लगा कि गर्भ में लड़की है, तो उसकी गर्भ में ही हत्या की जाने लगी। 
इसे की कन्या भ्रूंण हत्या कहते हैं। यह माना जाता है कि जन्म के पहले लिंग परीक्षण करने 
और कन्या भ्रूण हत्या के मामले 4970 के दशक में सामने आये। शुरुआत में इनका दायरा 
बड़े शहरों और संपन्न तबकों के परिवारों तक सीमित रहा। इसके बाद सामाजिक संगठनों 
के इस मुद्दे पर आवाज़ बुलंद की। वर्ष ॥988 में महाराष्ट्र जन्म पूर्व जांच तकनीकी प्रयोग 
अधिनियम 4988॑ना | इसके बाद देश में कन्या भ्रूण हत्या के मामले को बहुत साफ तौर पर - 
देखा जाने लगा॥ आंकड़े यह साबित कर रहे थे कि लड़कियों के साथ कोई गंभीर अपराध 
हो रहा है। 

तब केंद्र सरकाईं ने जन्म पूर्व तकनीकी दुरूपयोग (विनियम एवं रोकथाम) अधिनियम 4994 
बनाया और ला किया। इस कानून का मकसद था कि अनुवांशिक बीमारियों या 'जन्मजात 
विकृतियों-विकलांगता और लिंग सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने या उनके उपचार में 
जन्म पूर्व तकनीक के प्रयोग के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाना और यह सुनिश्चित 
करना कि लिंग|प्रीक्षण के लिए इन तकनीकों का दुरूपयोग न हो। 


इस कानून का क्रियान्वयन बहुत तत्परता के साथ नहीं हुआ। जिसके कारण जन्मपूर्व लिंग 
परीक्षण होते रहे, और कन्या भ्रूण हत्याएं भी होती रहीं। एक तरफ तो समाज में बच्चियों के 
खिलाफ व्यंव्रहारँ. हो रहा थाए तो वहीँ दूसरी तरफ कई लोग और संस्थाएं मिलकर यह 
कोशिश कर रहे'थे कि इस कानून और कड़ा बनाया जाए और उसका पालन भी हो। 


यह भी देखा प्रया कि कई लोग पहले से यह जांचें करवाने लगे हैं कि यद्वि महिला 
गर्भधारण करे तो गर्भ में लड़का अस्तित्व में आएगा या लड़की! यह जांच पुरुष के वीर्य में 
मौजूद क्रोमोसोम्स की पड़ताल करके की जाती है। इससे लोग यह तय करने लगे कि वे 
कोई ऐसा उपचौर करवाएं जिससे लड़के का जन्म हो जाए। यह भी होने लगा कि समाज 

का एक तबका लड़के के जन्म के लिए भांति-भांति के उपचार करवाने लगा। | 


इसके बाद 4994 के कानून को गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन 
प्रतिषेध) अधिनिध्वम का रूप दिया गया। इस कानून में गर्भ-धारण के पहले ही लिंग की 
पहचान के लिए की जाने वाली कोशिशों को शामिल किया गया। इस कानून |के तहत 
किसी भी तकनींक़ के माध्यम से गर्भ-धारण के पूर्व या जन्म पूर्व लिंग परीक्षण और लिंग की 
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जानकारी की घोषणा करने पर प्रतिबन्ध है। इतना ही नहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे 
सम्बंधित किसी भी तरह का विज्ञापन करना प्रतिबन्धि है और दंडनीय भी है। 


इस कानून के मुख्य बिंदु- 


॥ 


कोई व्यक्ति, जिसमें कोई फर्टिलिटी क्षेत्र का विशेषज्ञ या विशेषज्ञों की टीम सम्मिलित 
है, किसी महिला या पुरुष या दोनों या उन दोनों या उनमें से किसी एक के कोई 
भी ऊतक, गर्भस्थ भ्रूण, कान्स्प्ट्स, फ्ल्यूड या गैमेट का न तो प्रबंध करेगा, न उसमें 
सहायता करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से करवाएगां। (धारा 3 -क) 

ऐसे व्यक्ति, प्रयोग शालाएं तथा क्लिनिक, जो इस अधिनियम .के अंतर्गत पंजीकृत 
नहीं हैं, को अल्ट्रासाउंड मशीन आदि बेचने का प्रतिषेध है। (धारा ३-ख) 

प्रसूति पूर्व तकनीक निम्नलिखित उद्देश्यों के अलावा उपयोग में नहीं लाई जाएगी। 


। गुणसूत्री अनियमितताओं में, 

2 अनुवांशिक उपापचयी विकारों, 
3  हीमोग्लोबीनोपैथी, 

4 _ लिंग सम्बन्धी विकारों में, 

5 जन्मजात विषमता में, 


अन्य कोई अनियमितता या बीमारी जैसा कि केन्द्रीय पर्यवेक्षणीय मंडल द्वारा 
निर्दिष्ट की जाए। धारा 4 (2) 


इन स्थितियों में ही महिला का प्रसूति पूर्व परीक्षण किया जाएगा - 


] गर्भवती महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक हो, 

2 गर्भवती महिला के दो या अधिक तात्क्षणिक गर्भपात या गर्भस्थ भ्रूण हानि हों 
चुकी हो, 

3 गर्भवती महिला ड्रग्स, विकिरण, इन्फेक्शन या केमिकल्स जैसे पोटेंशियली 
टेराटोजेनिक एजेंट्स के संपर्क में आई हो, 


* 4 गर्भवती महिला या उसके पति के परिवार में मानसिक मंदता या शारीरिक 


कुरचना जैसे स्पैस्टीसिटी या कोई अन्य अनुवांशिक बीमारी का इतिहास हो 
5 अन्य कोई शर्त जो बोर्ड द्वारा बिहित की जाए, धारा 4 (3) 


कुछ अहम प्रावधान 


॥; 


कोई भी व्यक्ति, जो किसी गर्भवती महिला की अल्ट्रा सोनोग्राफी करता है, वह अपने 
क्लीनिक में कानून में बताए गए सभी दस्तावेज सुरक्षित रखेगा तथा कोई कमी या 


'अपूर्णता पाए जाने पर धारा 5 या धारा 6 का उल्लंघन माना जाएगा, जब तक वह 


व्यक्ति, जिसने अल्ट्रा सोनोग्राफी की है, उसे अन्यथा साबित न कर दे। धारा 4(3) 
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बच्चे के. जन्म से पहले कोई भी व्यक्ति प्रसूति पूर्व तकनीक प्रक्रिया का सजूचालन 
गर्भवती महिला की लिखित सहमति के बिना नहीं करेगा। इसके साथ ही महिला 
को इसके सभी ज्ञात पक्षों के बारे में जानकारी दी जानी होगी। इसके साथ ही 
महिला के भाषा में ही इस प्रक्रिया के संचालन के लिए लिखित सहमति लेना होगी। 
(धारा 5) 


कोई भी व्यक्ति प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी, जिसमें अल्ट्रा सोनोग्रॉफी सम्मिलित, है, 


कां संचालन भ्रूण के लिंग निर्धारण हेतु नहीं करेगा या करने का कारक बनेगा। 
कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार या कारण से गर्भधारण पूर्व या पश्चात- लिंग चयन 
नहीं कर सकेगा। (धारा 6 (क और ख) 


इस कानून के तहत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन होगा, जो इस कानून के बारे में 
जागरूकता पैदा करेगा और प्राधिकारियों की कामों का पुनरीक्षण करेगा और उपयुक्त 
कार्यवाही के सुझाव देगा। इसकी बैठक हर चार महीने में होना चाहिए। (धारा 46) 

हर राज्य में समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति की नियुक्त करना। ये _ 
प्राधिकारी इस कानून उल्लंघन की सूचना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को समन कर 
सकती है। यदि कहीं लिंग चयन होने की सूचना है तो उसके लिए तलाशी वारंट 
जारी कर सकती है। 


अपराध औरं सजा 


4. 


कोई भी विशेषज्ञ या सेवा देने वाला, तकनीकी या व्यावसायिक मदद देने वाला इस अधिनियम 
के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की जेल और 40 हज़ार रूपए का 
जुर्माना होगा। पश्चात॒वर्ती दोष सिद्ध होने पर 5 साल की जेल और 50 हज़ार रूपए का 
जुर्माना होगा। 

गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण से सम्बंधित विज्ञापन करने पर 3 साल की जेल 
और १0 हज़ार रूपए का जुर्माना हो सकेगा। 

राज्य :चिकित्सा परिषद के जरिये कार्यवाही करके प्रकरण के निपटारे- तक उस पंजीकृत 
चिकित्सा व्यवसायी (डॉक्टर) का पंजीयन निलंबित किया जाएगा। पहली .बार दोष साबित होने 
पर 5 साल के लिए और फिर से अपराध किए जाने पर हमेशा के लिए उनका पंजीकरण 
निरस्त कर दिया जाएगा। (धारा 23) 

लिंग चयन के काम में मदद लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 3 से 5 साल की जेल और 
50 हज़ार रूपए से लेकर एक लाख रूपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। (धारा 23) 
इसमें महिला का पति या अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। यदि यह साबित नहीं होता है कि 
गर्भवती महिला को इसके लिए मजबूर किया गया था (यानी महिला की भी इच्छा थी कि लिंग 
परीक्षणं कराया जाए) तो यह प्रावधान उसे पर भी लागू होंगे। (धारा 24) 
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6... यदि महिला के परिजन लिंग चयन के लिए महिला को मजबूर करते हैं, तो उन्हें भी सजा दिए 
जाने का प्रावधान है। * 


इस कानून के तहत हर अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय होगा। 
प्रायोगिक / मैदानी कार्य - 














मुख्य बिंदु क्या कार्यवाही / कोशिश हो ? 
सामुदायिक संवाद समुदाय में लिंग परीक्षण और लैंगिक भेदभाव के बारे में चर्चा 
; करना। 
अवलोकन और अध्ययन यह जानना कि गर्भवती महिलाओं के प्रति समुदाय में कैसा 
व्यवहार है ? 
समुदाय में लड़कियों ,/ बच्चियों की क्या स्थिति है ? 
गर्भवती महिलाओं की देखभाल 4. हम सब जानते हैं कि गर्भावस्‍था के दौरान हर महिला की 
और स्वास्थ्य सेवाएं कम से कम चार बार जांचें होती हैं। जरूरत पड़ने पर 


इससे ज्यादा बार भी स्वास्थ्य / स्थिति जांच हो सकती है। 
2. हमें यह देखना है कि गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच 
कहाँ हो रही है - सरकारी अस्पतालों में या निजी 
अस्पतालों में! 
अल्ट्रा साउंड-सोनोग्राफी जांच «पिछले एक साल में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच की 
स्थिति का अध्ययन करने से कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। 
जैसे- हम उनसे जानें कि क्‍या गर्भावस्‍था के दौरान 
अल्ट्रासाउंड-सोनोग्राफी हुई ? अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी 
कराने की जरूरत क्‍यों पड़ी ? 
*« उन्हें इसके लिए किसने सुझाव दिया था ? 





«क्या अल्ट्रा साउंड-सोनोग्राफी के लिए उन्हें अपनी तरफ से 
भुगतान करना पड़ा ? यदि हाँ, तो कितनी राशि खर्च हुई 
? 

« जब वे अल्ट्रा साउंड-सोनोग्राफी करवाने के लिए गए थे, 
तब उनसे क्या-क्या बात की गयी ? मसलन यह जांच 
क्यों की जा रही है ? क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह 
कहा गया कि वे चाहें तो गर्भस्थ बच्चे का. लिंग परीक्षण भी 
करा सकते हैं ? 

« क्‍या समुदाय में इस तरह की कभी कोई बात हुई है कि 


लिंग परीक्षण कराया जा सकता है ? 
है 




















| की की उपलब्धता और उपयोग 


+ हमारे क्षेत्र में या हमारे विकास खंड में या जिले में 


| क्या कानून के मुताबिक सभी दस्तावेज संधारित किए जाते हैं? + 


अल्ट्रासाउंड-सोनोग्राफी जांच की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हाँ, 
तो कहाँ और किनके पास है? 
क्या गांव/बस्ती/ वार्ड के लोग वहाँ जांच के लिए जाते हैं? 

यह जानें कि क्‍या उस केंद्र/अस्पताल,/डाक्टर के पास 
अल्ट्रासाउंड-सोनोग्राफी तकनीक के उपयोग की अनुमति हैं? 

क्या उस केंद्र की नियमित रूप से निगरानी होती है? 

क्या हर गर्भवती महिला से जांच के लिए अनुमति,/सहमति ली 
जाती है? क 


- 





हे 
स्वास्थ्य विभाग को शामिल करना 


। 
॥ 


अल्ट्रासाउंड-सोनोग्राफी के सन्दर्भ यदि संभव हो तो हम 
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय के जिम्मेदारी 
बम अधिकारी से आग्रह करें कि वे समुदाय में आकर लोगों से 
इस विषय पर चर्चा करें और नियम-कानूनों के बारे में बताएं। 





ऊाजााफाः 
ग्राम सभा-पंचायत की बैठक 
करना 








लिंग परीक्षण या कन्या भ्रूण हत्या और अल्ट्रासाउंड-सोनोग्राफी की 
तकनीक के बारे में ग्राम सभा-पंचायत की बैठक में खास तौर पर 
बातचीत करना और यह शपथ लेना कि हमारे समुदाय में कभी 
इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा। 








५ ऋण 
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मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व 
उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभावमूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने 
की दिशा में सक्रिय है। आयोग महिलाओं की पहल पर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर 
क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलवाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार व अपराधों पर त्वरित 
कार्रवाई भी करता है। 


राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिन्तक और संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में 
कार्यरत है। यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसे सिविल अदालत के समान अधिकार प्राप्त हैं। 
इसके साथ ही आयोग सतर्क जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक की हैसियत भी रखता है। मप्र राज्य 
महिला आग्रोग ऐसा अधिकारपूर्ण निकाय है जिसकी अनुशंसाओं को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। 


आयोग का गठन 


मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग सात सदस्यीय है - छह सदस्य अशासकीय व एक सदस्य 
शासकीय है। राज्य सरकार ने अशासकीय सदस्यों में से अध्यक्ष को मंत्री तथा अन्य सदस्यों को 
राज्यमंत्री का दर्जा दिया है। राज्य सरकार ने 23 मार्च 4998 को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग 
अधिनियम 4995 (क्र 0 20 सन 4996) की धारा 3 के तहत पहली बार राज्य महिला आयोग का गठन 
किया था। 


मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की शक्तियां 


मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग महिलाओं के हित में तथा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर 
महिलाओं की शिकायतों पर कार्य करता है। 


महिलाओं: पर अत्याचार व महिलाओं के विरुद्ध अपराध । 
«. महिलाओं को सुरक्षा देने हेतु निर्धारित कानूनों का क्रियान्वयन न होने पर। 


*« ..निर्धन महिलाओं को कानूनी सलाह देने और ऐसी महिलाओं को विधिक सहायता पाने में समर्थ 
*.. ब॑नाने के लिए। 


« राज्य के गैर सरकारी संगठनों की सहायता करना, प्रशिक्षित करना और प्रेरित करना। 
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मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में शिकायतें कहां करें ? 

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को भोपाल में अथवा उनसे व्यक्तिगत भेंट कर 
शिकायतें की जा सकती है। आयोग के भोपाल स्थित कार्यालय में शिकायत ईमेल, फैक्स अथवा स्वयं 
उपस्थित होकर; प्रस्तुत की जा सकती है। 

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग के कार्य 

आयोग निम्नलिखित सभी या इनमें से कुछ कार्य करेगा, अर्थात्‌ 


«» संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबंधित संरक्षणों से जुड़े समस्त मामलों 
का अन्वेषण तथा संपरीक्षण करना। 

० राज्य सरकार को वार्षिक रूप से तथा जब आयोग उचित समझे, ऐसे संरक्षणों के क्रियान्वयन के 
संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना | 

० संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के संबंध, में किए गए उपबंधों के उललघंन के मामलों 
को समुचित प्राधिकारियों तक ले जाना। 


«महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना तैयार करने से जुड़ी प्रक्रिया में भाग लेना 
तथा सलाह देना। 

« महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डाल सकने वाले मुकदमों में धन प्रदान कर 

महिलाओं की स्थिति के संबंध में अध्ययन करना 

राज्य की महिलाओं की आर्थिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य स्थितियों पर ध्यान दिया जाएगा। विशेष रूप से 

आदिवासी जिलों तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां महिलाओं की साक्षरता दर, मृत्यु-दर तथा आर्थिक विकास कम 

है। 

कारखानों स्थापनाओं, निर्माण स्थलों तथा वैसे ही अन्य स्थानों पर कार्य करने वाली महिलाओं की 

कार्यस्थल की परिस्थितियों और ऐसे क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विशिष्ट रिपोर्ट के 

आधार पर राज्य सरकार को अनुशंसाएं करना। 

राज्य में या चुने हुए क्षेत्रों में, महिलाओं के विरूद्ध होने वाले समस्त अपराधों की समय-समय पर 

जानकारी संकलित करना। इन अपराधों में महिलाओं के विवाह तथा दहेज से जुड़े मामले, बलात्कार, 

व्यपहरण, अपहरण, छेड़छाड़, महिलाओं के अनैतिक व्यापार तथा प्रसव करवाने या नसबंदी करवाने के 

समय चिकित्सीय उपेक्षा या गर्भधारण या शिशु जन्म से संबंधित चिकित्सीय मामले शामिल हैं। ह 

महिलाओं के प्रति अत्याचारों के विरूद्ध संपूर्ण राज्य में या विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में लोकमत जुटाने के लिए 

राज्य प्रकोष्ठ और जिला प्रकोष्ठों, यदि कोई हो, के साथ समन्वय करना। ऐसा करने से महिलाओं के 

विरूद्ध होने वाले अत्याचारों संबंधी अपराध की शीघ्र रिपोर्ट करने तथा पता लगाए जाने और ऐसे 

अपराधों के विरूद्ध लोकमत जुटाने में सहायता मिलेगी। 
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आयोग द्वारा राज्य शासन के गृह विभाग को भेजी गई अनुशंसाएं 


], 


बलात्कार पीड़ित महिला-जिस किसी थाने में शिकायत करने त्लए उसी थाने में उसकी 
शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की जाए। 


उसी थाने द्वारा मेडिकल परीक्षण के लिए अविलम्ब महिला चिकित्सक उपलब्धत करवाया जाए। 
शासकीय चिकित्सक उपलब्ध न होने की स्थिति में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर से 
करवाया जाए। 


चूंकि अधिकांश बलात्कार के मामलों में चिकित्सक की रिपोर्ट अस्पष्ट होती है अथवा वह 
पीड़िता के व्यक्तिगत जीवन शैली के बारे में अपना अभिमत देते हैं, जिसका प्रकरण से कोई 
लेना देना नहीं होता है। मेडिकल करने वाले चिकित्सक को इन प्रकरणों के लिए समय-समय 
पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए। 


आवश्यक रूप से प्रथम श्रेणी महिला अधिकारी द्वारा मामले की जांच करवाई जाए। 


बलात्कार के प्रकरणों में प्रत्येक विवेचना अधिकारी को अनुसंधान की कार्रवाई एक निश्चित 
अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए जाएं ताकि मामले में अनावश्यक विलम्ब न हो। 


पीड़िता एवं गवाहों के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 के अन्तर्गत तत्काल लिए जाए 
एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 (क) के तहत आरोपियों की पहचान, की कार्रवाई तत्काल 
करवाई जाए। 

प्रदेश में दर्ज होने वाले प्रत्येक दर्ज बलात्कार के अपराध की रिपोर्ट 7 दिवस में आवश्यक रूप 
से मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग को भेजी जाए। इस रिपोर्ट में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, 
आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना एवं जांच से जुडे सभी पहलुओं की जानकारी शामिल होगी। 


निष्कर्ष 


आयोग प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में सक्षम हो सकता है परन्तु ऐसा तभी होगा जब 
आयोग को महिलाओं से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तियां तथा अधिकार प्रदान किए 


जाएं। 
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आमतौर पर महिलाएं अलग-अलग तरह की हिंसाओं का सामना करती हैं. ये हिंसात्मक व्यवहार उन्हें 
सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से तोड़ देता है. हिंसा की स्थिति में महिलाओं को समाज और 
परिवार की तरफ से तिरस्कार का सामना करना पड़ता है. उनके जीवनयापन और आजीविका के साधन 


भी छीन लिए जाते हैं. यह एक सच्चाई है कि पहले बेटी के रूप में, बहन के रूप॑ में और फिर बहू या 
पत्नी के रूप में महिलाओं को समाज में आर्थिक रूप से निर्भर बना कर रखा जांता है. यही कारण है 
कि उन्हें परिवार और समाज के भीतर उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार या हिंसा को सहने के लिए 
बाध्य होना पड़ता है। मुद्दा यह भी है कि समाज के भीतर या परिवार के भीतर महिलाओं की स्थिति को 
सशक्त बनाने के लिए भी ऐसी पहल की जरूरत होती है, जिसमें समुदाय नेतृत्व ले और महिला 
सशक्तिकरण की पहल करे. इन पृष्ठभूमि में हम मध्यप्रदेश की कुछ योजनाओं के बारे में जान सकते हैं. 
मसलन मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, शौर्या, जाबाली योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना, 
स्वागतम लक्ष्मी योजना आदि। 





यूं तो कानून है कि महिलाओं के साथ हिंसा होने की स्थिति में कानूनी कार्यवाही हो, किन्तु क्या केवल 

कानूनी कार्यवाही पर्याप्त होती है ? निश्चित रूप से नहीं ! ऐसे में एक पहलू यह भी है कि हिंसा से 

प्रभावित महिलाओं को अपनी ताकत इकठ्ठा करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। 

इसी सन्दर्भ में मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना बनाई गई है॥ इस योजना के तहत 
उन महिलाओं को संरक्षण और सहयोग दिया जाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में रही हों या जिनके 

साथ शोषण हुआ हो ताकि वे आत्मनिर्भर होकर गरिमामय जीवन जी सकें। विभिन्‍न तरह की विपत्तिग्रस्त 

महिलाएं यथा एसिड अटैक पीड़ित, जेल से रिहा महिलाएं, बलात्कार से पीड़ित महिला अथा बालिका, 

अग्नि पीड़ित, दुर्व्यापार से बचायी गई महिला, बाल विवाह पीड़िता, आश्रय गृहों में निवासरत बालिकाएं 

अथवा बाल सहायता नहीं मिल पाती है, जिससे उनके जीवनयापन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। 


उक्त श्रेणी की विपत्तिग्रस्त महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण 
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में प्रदान किया जाकर आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर समाज की 
मुख्यधारा से जोड़ा जाता है। 

योजना का मकसद _ 

इस योजना का मुख्य मकसद है उन महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर करने में 
सहयोग करना,- जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, जो विपत्तिग्रस्त स्थिति में हैं. ऐसी 
महिलाओं को कौशल विकास के लिए प्रामाणिक और अधिकृत संस्थाओं (यथा संभव आईटीआई या 


52 


महिंला पॉलिटेक्निक द्वारा) के द्वारा स्थाई प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था है. कोशिश यह होती है कि 
महिला को खुद सशक्त और आत्मनिर्भर हो सके। 
किनके लिए है यह योजना ? 
बलात्कार या शारीरिक शोषण से पीड़ित महिला, 
* ऐसी महिला, जिसे किसी भी कारण से बेचने की कोशिश की गई हो, 
* दहेज या अग्नि पीड़ित महिला, 
जेल से रिहा महिला, जिसकी स्वीकार्यता न हो, 
किसी आश्रय गृह या अनुरक्षण में रही महिला, 
* तेजाब के आक्रमण से प्रभावित महिला, 
* गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली एकल-तलाकशुदा महिला 
* बांल विवाह से पीड़ित महिला. | 
«इन महिलाओं के लिए गरीबी की रेखा के नीचे होना जरूरी नहीं है. 
* अन्य स्थितियों में गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी का होना जरूरी है. 
* सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र है 45 वर्ष; जबकि अनुसूचित जाति-जनजाति, 
विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा होने की स्थिति में अधिकतम उम्र 50 वर्ष है. 


कैसे मिलेगा लाभ ? 

* इस योजना का लाभ लेने के लिए हर साल जनवरी माह में सभी समाचार पत्रों में विज्ञापन 
देकर आवेदन बुलाए जाते हैं. 

* साथ ही हर तीन महीनों में इस तरह के विज्ञापन जारी होते हैं. 

* विज्ञापन जारी होने के तीन महीनों के अंदर चयन समिति की बैठक होती है. 
चयन समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं, जबकि सदस्य सचिव. जिला महिला 
सशक्तिकरण अधिकारी होते हैं. 

* योजना में होने वाला व्यय (आवासीय खर्चा, भोजन और प्रशिक्षण शुल्क की व्यवस्था जिला 
महिला सशक्तिकरण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा की जाती है. 

प्रशिक्षण के विषय 

इस योजना में ऐसी विषयों को शामिल किया गया है, जिनके जरिए ज्यादा रोज़गार के अवसर अर्जित 

किए जा सकते हैं. मसलन फार्मेसी, नर्सिंग, फीजियोथेरेपी, वार्ड परिचायिका,दाई, ब्यूटीशियन, 

आईटीआई, हास्पिटेलिटी, होटल-इवेंट मैनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, बी.एड और डी.एड आदि। *: 

बदलते सन्दर्भ में महिलाओं ,“बालिकाओं के विरूद्ध गाँव, शहर, कार्यस्थल यहां तक कि घरों में भी 

अत्याचार, अपराध, हिंसा, उत्पीड़न, यौन शोषण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। महिलाओं के प्रति 





असंवेदनशील होते समाज की यह स्थिति ने केवल सामाजिक विघटन को बढ़ावा दे रही है बल्कि 
विकास की मुख्यधारा में भी महिलाओं / बालिकाओं की आवश्यक और महत्वपूर्ण सहभागिता को क्षीण 
कर रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं के प्रति हिंसा को कम करने तथा जागरूकता बढ़ाने 
के लिए मध्यप्रदेश में शौर्या कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। 


शौर्या के अंतर्गत शौर्य दलों का गठन किया जाता है। ये दल महिलाओं और बालिकाओं के खिला हिंसा 
या शोषण के मामलों में समुदाय के बीच पहल करते हैं और न केवल हिंसा के मांमलों में प्रकरणों का 
निराकरण करने में भूमिका निभाते हैं, बल्कि हिंसा की रोकथाम के लिए भी पहल करते हैं। 

मुख्य मूमिकाएं 


शौरी दल बाल विवाह, दहेज, बच्चियों के साथ भेदभाव, अनैतिक व्यापार, लिंगभेद सरीखी बड़ी चुनौतियों 
पर भी काम करते हैं। अब तक के अनुभव बताते हैं कि शौर्य दलों ने सैकड़ों बाल विवाह रुकवाए हैं, 
विधवा महिलाओं के विवाह की पहल की है, घरेलू हिंसा के कई प्रकरणों में पहल की है और बच्चियों 
की तस्करी यानी उन्हें बेचे जाने से बचाया है। इसके अलावा बच्चियों की गंभीर बीमारी का इलाज 
करवाया है और पेड़ लगाने के भी काम किए हैं। 


शौर्य दल में दस सदस्य होते हैं। इनमें से 5 महिलाएं और 5 पुरुष होते हैं। अपने आप में यह बेहद 
जरूरी है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शोषण को रोकने की सामुदायिक पहल में पुरुषों की 
जवाबदेह भूमिका तय की जाए। 


हमारी पहल 

न क्या हमारे क्षेत्र / कार्य क्षेत्र में शौर्य दल का गठन हुआ ? 

«» उनके सदस्यों से संवाद करना 

« . सहजता और विनम्रता के साथ यह जानना कि वे किन विषयों ,/ मुद्दों पर काम कर रहे हैं ? 
न उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाना 


* उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों में उनके साथ खड़े होना, मदद करना और स्थिति बदलने में 
उनकी सहायता करना. 





मध्यप्रदेश शासन के दृष्टिपत्र 208 में महिला सशक्तिकरण द्वारा राज्य की सामाजिक आर्थिक विकास में 
महिलाओं की समाज साझेदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। समाज में महिलाओं की 
गरिमा, सम्मान स्थापित करने एवं उनके प्रति किए जाने वाले असंवेदनशील व्यवहारों में परिवर्तन लाने 
की आवशयकता है ताकि वे समाज में पुरूषों के समकक्ष अपना स्थान बना सकें। इस व्यवस्था को 
परिवर्तित करने हेतु आवश्यक है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रत्येक संमुदाय/वर्ग के लोगों के 
सामाजिक व्यवहार एवं सोच में परिवर्तन लाया जाए इस सोच को मूर्तरूप्‌ देने के लिये स्वागत लक्ष्मी 
योजना शुभारंभ की गई है। 
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य मध्यप्रदेश शासन द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का क्रियान्वयन राज़्य के चार जिलों क्रमशः 
ग्वालियर दतिया, मुरैना एवं भिण्ड में किया गया। इन चार 'जिलों में लिंगानुपात सबसे कम है। फिर 
इनमें रीवा और टीकमगढ़ जिलों को भी शामिल किया गया। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना 
बॉलिकाओं की देखरेख, सुरक्षा, शिक्षा तथा लिंगानुपात में सुधार हेतु 22 जनवरी 2045 में आरंभ की 
गई। 


वास्तव में यह एक अभियान है, जिसमें प्रयास किया जा रहा है कि गर्भस्थ भ्रूण की लिंग पहचान की 
प्रवर्ति को रोका जा सके, बच्चियों का जीवन सुरक्षित किया जा सके और उनकी शिक्षा सुनिश्चित हो। 


इंस सामुदायिक पहल के जरिये लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (2042) का अच्छे से 
क्रिथान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। + 
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; (सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाएं) 


अक्सर समाजं के आदर्श स्वरूप की चर्चा करते समय यह बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने की 
जरूरत होती है कि कहीं कोई पीछे तो नहीं छूट गया, कहीं कोई किसी भी कारण से 
वंचितपन, उपेक्षा और बहिष्कार का सामना करने के लिए मजबूर तो नहीं है। चलिए, अपने आप 
से कुछ सवाल पूछते हैं और अपने आप को ही कुछ जवाब देते हैं - | 


। .आप ने समुदाय को समाज के ताने-बाने को देखा, समझा तो है ही, अब, उसके बारे में 
पढ़ा भी है। जरा सोचिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और 
सामान्य वर्ग के तबकों में ज्यादा वंचित (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से) 
: कौन हैं? 
2 “ जिन्हें हम आप वंचित मानते हैं, उनके एक परिवार के भीतर पुरुष भी हैँ और महिलाएं 
भी हैं इन में से उन वंचित तबके के इस परिवार में भी ज्यादा वंचित कौन है ? 
3: उस और गरीब परिवार में केवल विधवा महिला है, तो उसकी स्थिति क्या होगी 
4. इस पक के सदस्यों में एक सदस्य विकलांग है, तो क्या उसकी स्थिति समानता की 
- होंगी ६ 
5 अयंदि कक जो विकलांग है, एक लड़की है, तो क्या उसकी स्थिति केवल एक 
पुरुष की न व्यक्ति के ही समान होगी 
अंब हु कीजिए कि वंचितपन के कितने पैमाने हो सकते हैं ? अपने 





बार // तबके तो हर रोज हमारे सामने होते हैं। हम उन्हें रोज देखते हैं। समाज के 
5 तबक़ों/लोगों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देने के मकसद से सरकारें 
सामाजिक सुरक्षा और सहायता कार्यक्रम चलाती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम अपनी 
पहल से आपने कार्यक्षेत्र में समी लोगों को सामाजिक सुरक्षा का हक दिलाएं। इन योजनाओं में 
कुछ आर्थिक सहायता मिलती है, यह आर्थिक सहायता केवल एक धनराशि नहीं है, यह : 
सामाजिक न्याय का प्रतीक है। यदि वंचित लोगों और तबकों को सामाजिक सुरक्षा का हक 
नहीं मिल षा रहा है, तो इसका मतलब है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा 
कॉर्यक्रमों में मुख्य रूप से इनकी बात होती है - 


बुजुर्ग न 


2 विधवा और परित्यक्त महिलाएं 

3 विकलांगता (निःशक्त) से प्रभावित लोग 

4 आर्थिक गरीबी में रह रहे परिवार की समस्या 
इन तबकों //समूहों के लिए कुछ योजनाएं संचालित हो रही हैं - 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना 

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 


जि 


९. 4+> ५७० >> 


भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता 
कार्यक्रम (५७५०) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों 
को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 
संचालित करता है। मध्यप्रदेश में इस योजना को क्रियान्वित करने का काम सामाजिक न्याय 
और निःशक्तजन विभाग द्वारा किया जाता है। 

किनके लिए ? 

कोई भी महिला या पुरुष, जिनकी उम्र 60 साल या ज्यादा है और वे गरीबी की रेखा के नीचे 
रहने वाले लोगों की सूची में शामिल हैं। 

लाभ क्या हैं ? 

60 साल से 64 साल तक की उम्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह रुपए 200 की दर से इंदिरा 
गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। 

65 साल से 79 साल तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रुपए 275 की दर से पेंशन दी 
जाती है, इसमें 200 रूपए भारत सरकार और 75 रूपए का योगदान मध्यप्रदेश सरकार देती है। 
80 साल अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह 500 रुपए (भारत सरकार का 
योगदान) की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। 

पेंशन पाने की प्रक्रिया 

निर्धारित प्रारूप में (प्रारूप पंचायत के दफ्तर से मिल जाएगा) आवेदन अपने मूल निवास के 
ग्रामीण क्षेत्र में - ग्राम पंचायत,/जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर 
पालिका / नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र तथा बीपीएल 
कार्ड के साथ जमा कराना होता है। 

भुगतान कैसे ? 

हितग्राहियों द्वारा बैंक / पोस्ट आफिस में खोले गए खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। 
असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन के भुगतान का प्रावधान है। 


हा 





इंदिशो गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजत्ता 
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता 
कार्यक्रम (छै।छै के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को 
आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा 
रही है। इस योजना का मध्यप्रदेश में क्रियान्चयन सामाजिक न्याय एवं निरुशक्तशजन कल्याकण 
विभाग द्वारा किया जा रहा है। 


किनके लिए ? 


वे विधवा महिलाएं, जिनकी उम्र 40 साल से 79 साल होगी, और जोध॑जिनका परिवार गरीबी की 
रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। 


लाभ क्‍या हैं.? 
विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह 300 रूपए की दर से पेंशन दी जाती है। 


पेंशन पाने की प्रक्रिया 


निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत,/जनपद पंचायत, शहरी 
क्षेत्र में नगर निगम ,/ नगर पालिका,/नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ 
आवेदन करना होगा - 


4. तीन स्वयं के फोटो 

2. बीपीएल कार्ड 

3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 

4. पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र 

5. विधवा परित्यक्तता का प्रमाण पत्र 

भुगतान कैसे ? 

हितग्राहियों द्वारा बैंक / पोस्ट आफिस में खोले गए खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। 
असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन के 
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों (विकलांगता से प्रभावित) को आर्थिक 
सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा 
रही है। मध्यप्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तंजन कल्याण 
विभाग द्वारा किया जा रहा है | 


किनके लिए ? 


4. जिनकी उम्र 48 साल से 79 साल की है, 
2. व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे परिवार से संबंधित है, 
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3. और व्यक्ति, जो आवेदन कर रहा है, की निशक्तता 80 प्रतिशत है, गंभीर और बहु 
विकलांगता की स्थिति है। 

लाभ क्‍या हैं ? 

पेंशन पाने की प्रक्रिया 

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी 

क्षेत्र में नगर निगम,/नगर पालिका,/नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ 

आवेदन करना होगा - 

स्वयं के तीन फोटो 

बीपीएल कार्ड 

आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 

निशक्तता का प्रमाण पत्र 

5. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 

भुगतान कैसे ? 

हितग्राहियों द्वारा बैंक / पोस्ट आफिस में खोले गए खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। 

'असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन के भुगतान का प्रावधान है। 

सँभोजिंक सुरक्षा पेंशन योजना ः 
निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, निःशक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के 
लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। 

किनके लिए ? 

। 48 साल से अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए 

2 60 साल या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो 

3 4॥8 साल से अधिक किन्तु 39 साल आयु तक की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे 
जीवन यापन करती हो। 

4 १8 से अधिक किन्तु 59 साल तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे 
जीवन यापन करती हो। (सरपंच एवं सचिव,/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक 
वार्ड प्रभारी के संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश के आधार पर परित्यक्ता माना 
जाएगा) 


के कुल हैंड हुक 


संमंग्रे मा 
की 





5 साल से अधिक तथा 48 साल से कम आयु के निःशक्त व्यक्ति, जिसकी निःशक्तता 40 
प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते होगा) 


लाभ क्‍या हैं ? 
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समस्त विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त हितग्राही को 
प्रतिमाह 450 के मान से पेंशन दी जाती है। 
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पेंशन पाने की प्रक्रिया 

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत,/जनपद पंचायत, शहरी 
क्षेत्र में नगर निगम,/नगर पालिका,/नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ 
आवेदन करना, होगा - 

। स्वयं की दो फोटो 

2. बीपीएल कार्ड अथवा निराश्रित/ निर्धन का प्रमाण पत्र 

3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 

4. .निशक्तता का प्रमाण पत्र 

5. विधवा / परित्यक्तता का प्रमाण पत्र 

भुगतान कैसे ? 

हितग्राहियों द्वारा बैंक / पोस्ट आफिस में खोले गए खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। 
असहाय हितग्राहियों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन के भुगतान का प्रावधान है। 





गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य की मृत्यु (जो परिवार 
का मुख्य कमाऊ व्यक्ति रहा हो और जिसकी प्राकृतिक / अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने से परिवार 
के सामने आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं), पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के 
उद्देश्य से आर्थिक सहायता दी जाती है। मध्यप्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक 
न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है | 

किनके लिए ? 

4. मृतक की उम्र 48 साल से अधिक किन्तु 59 साल से कम हो, 

2. मृतक, परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो, 

3. मृतक, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य रहा हो, 


लाभ क्‍या हैं ? . 
राशि 20,000, रूपए की आर्थिक सहायता एकमुश्त प्रदान की जाती है। 
पेंशन पाने की प्रक्रिया - 


निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत ,/ जनपद पंचायत, शहरी 
क्षेत्र में नगर [निगम ,/नगर पालिका,/नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ 
आवेदन करना होगा - 

* आयु प्रमाण पत्र 

* मृत्यु प्रमाण पत्र 

*« बीपीएल कार्ड 

* दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट 
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ू 


प्रायोगिक / मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु क्या कार्यवाही करें? 





हमें यह बात सामने लाने की कोशिश करना 


चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह के 
वंचितपन का सामना कर रहा हो, उन लोगों 
की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी यानी 
समुदाय की नहीं होना चाहिए क्या ? यदि 
हाँ, तब हम किस रूप में उनकी सुरक्षा करेंगे 


समुदाय के साथ मिल कर एक प्रक्रिया चलाएं 
और सब मिल कर यह जानने की कोशिश करें 
कि हमारे गांव/ बस्ती /समुदाय में सबसे वंचित 
लोग परिवार कौन से हैं ? और क्‍यों हैं ? 





जब लोग वंचित होते हैं, तब मुख्य रूप से वे 
किस तरह के अभावों, समस्याओं और दिक्कतों 


का सामना करते है ? खाना, रोजगार, सम्मान, 
इलाज, पानी, सहभागिता आदि। 


या कर सकते हैं ? 





यह जानना जरूरी है कि गांव/बस्ती /समुदाय 
में कितने लोग विकलांगता/निःशक्तता से 
प्रभावित हैं? 


यह देखना कि क्या वे पेंशन योजना के 
हकों को पाने के पात्र हैं? क्‍या उन्हें 
पेंशन मिल रही है? यदि नहीं तो उन्हें 
पेंशन दिलवाएं। , 





यह जानना जरूरी है कि गांव/बस्ती /समुदाय 
में कितनी महिलाएं विधवा और परित्यक्ता हैं? 


। यह देखना कि क्या वे पेंशन योजना के 


हकों को पाने के पात्र हैं ? क्‍या उन्हें 
पेंशन मिल रही है? यदि नहीं तो उन्हें 
पेंशन दिलवाएं। 





यह जानना जरूरी है कि गांव/ बस्ती / समुदाय 
में कितने बुजुर्ग हैं, वे किन स्थितियों में हैं और 
उनके बारे में समुदाय में चर्चा करना। 


न 


जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है 
या योजना में जिनके नाम दर्ज हैं, क्या 
उन्हें हर महीने नियमित रूप से पूरी पेंशन 
मिल रही है? 





इन पेंशन योजनाओं में उम्र के प्रमाण पत्र, 
विकलांगता प्रमाण पत्र, गरीबी की रेखा में नाम 
शामिल होना, कहीं -कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि 
की जरूरत होती है। 








यह संभव है कि कई वंचित 
लोग / महिलाएं इन दस्तावेजों के अभाव 
में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का 
हक हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हम 
यह सुनिश्चित करें कि सभी लोगों को 
उनकी स्थिति के. मुताबिक जरूरी 
प्रमाण पत्र और दस्तावेज मिल ही 
जाएं। 





छ 








क्या इन लोगों (बुजुर्गों, निःशक्त लोगों, महिलाओं | ग्राम सभा में इन लोगों की स्थिति का 
आदि) के हकों के बारे में समुदाय चिंतित है? अध्ययन करके चर्चा करें और 
सुनिश्चित करें कि समुदाय इनके हकों 
के प्रति लामबंद हो। 











ग्राम पंचायत, सामाजिक सुरक्षा के मामले में | सुनिश्चित करें कि सभी सामाजिक सुरक्षा हे 
जवाबदेह है। योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक की जाए। 





जिन्हें सामार्जिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है या | हितग्राही बैंक / पोस्ट आफिस / मनीआर्डर के 
योजना में जिनके नाम दर्ज हैं, क्‍या उन्हें हर | जरिये पेंशन पा रहे हैं या नहीं ? यदि नहीं पा 
महीने नियमित रूप से पूरी पेंशन मिल रही हैं? | रहे हैं, तो लोगों के पक्ष में वकालत करे। 








--- 
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महिलाओं के अधिकार के मायने 








दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 496 





सतीप्रथा (निवारण) अधिनियम, 4987 


| 2 





मातृत्व लाभ अधिनियम, 4964 





सुरक्षित मातृत्व और स्वास्थ्य का अधिकार 





महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 
(निवारण, प्रतिरोषण) अधिनियम, 2043 





घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 
2005 


प- 





घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 
2005 





| 
पुलिस से संबंधित व्यवस्था और महिलाओं के 
अधिकार 





्ि 
गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक 
(लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम,4994 


का 





मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग 





मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना एवं अन्य 
योजनाएं 








महिलाओं के अधिकार के मायने 
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दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 496 
| जिओ 


सतीफ्रथा (निवारण) कधिनियम, 987 








मातृत्व लाभ अधिनियम, 496 
“ _! 
पे 
सुरक्षित मातृत्व: और|स्वास्थ्य का अधिकार 
| 








महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 
| (निवारण, प्रतिरोषण) अधिनियम, 2043 





घरेलू हिंसां से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 
2005 





घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 


2005 


सर 











पुलिस से संबंधित व्यवस्था और महिलाओं के 
अधिकार 
गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक 
(लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम,994 
"ऊ बडे 


मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग 








| मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना एवं अन्य 
योजनाएं 

















सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है, 
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है। 


विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, 
यहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। 
उर्वर भूमि, सघन वन, रल, सम्पदा जहां अशेष है, 
स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है। 


चंबल की कल-कल से गुंजित कथा तान, बलिदान की, 
खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। 
भीमबैठका आदिकला का पत्थर पर अभिषेक है, 
अमृत कुंड अमरकंटक में, ऐसा मध्यप्रदेश है। 


क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहां, 
महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहां, 
कविता, न्याय, वीरता, गायन, सब कुछ यहां विशेष है, 
हृदय देश का है यह, मै इसका, मेरा मध्यप्रदेश है। 


सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है, 
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है। 


अरश्रर्र,जआाठ0079.णप 








सुजलां, सुफलां, मलयज-शीतलाम्‌ू॥ 
शस्य-श्यामलां, मातरम्‌॥ वन्दे मातरम्‌॥ 


शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित-यामिनीम्‌, 
'फुल्लकुसुमित-द्रमदल-शोभिनीम्‌, 
सुहासिनीं, सुमधुरभाषिणीम्‌, 
सुखदां, वरदां, मातरम्‌॥ वन्दे मातरम्‌॥ 


कोटि-कोटिकंठ कलकल निनाद कराले, 


कोटि-कोटि भुजैर्धृत॒खरकरवाले। 
अबला केनो मा एतो बले। 
बहुबलधारिणीं, नमामि तारिणीम्‌ 
रिपुदलवारिणीं मातरम्‌॥ वन्दे मातरम्‌॥ 


तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म 


त्वं हि प्राणा: शरीरे। 


बाहूु ते तुमि मां शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति 
तोमारई प्रतिमा गड़ि, मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्‌॥ वन्दे मातरम्‌॥ 


त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीं 
कमला कमलदलविहारिणीं 


वाणी विद्यादायिनीं, नमामि त्वां, नमामि कमलाम्‌ अमलां अतुलाम्‌ 
सुजलां सुफलां मातरम्‌ .... श्यामलां, सरसां, सुस्मितां, भूषिताम्‌ 


धरणीं भरणीं मातरम्‌॥ वन्दे मातरम्‌॥ 
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